
तिरुवनतंपुरम। केरल विधानसभा चुनाव के 
मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने प्रिंट मीडिया में 
राजनीतिक विज्ञापनों पर सख्त नियतं्रण की 
घोषणा की ह।ै आयोग ने स्पष्ट किया ह ै कि 
आठ और नौ अप्रैल को कोई भी राजनीतिक दल 
या उम्मीदवार बिना परू्व अनमुति के अखबारों, 
पत्रिकाओं या किसी प्रिंट प्रकाशन में विज्ञापन 
प्रकाशित नहीं कर सकेगा। यह कदम चुनावी 
निष्पक्षता और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश् चित करने 
के उद्देश्य से उठाया गया ह।ै
मखु्य निर्वाचन अधिकारी रतन य ू केलकर 
के आदशे के अनुसार, सभी प्रिंट विज्ञापनों 
को मीडिया प्रमाणन एव ं निगरानी समिति 
(एमसीएमसी) से परू्व-सर्टिफिकेशन लनेा 
अनिवार्य होगा। इस स्वीकृति को राज्य या जिला 
स्तर पर प्राप्त किया जा सकता ह।ै आयोग का 
मानना ह ैकि चुनाव के अंतिम चरण में भ्रामक, 
आपत्तिजनक या भड़काऊ विज्ञापन परेू चुनावी 
माहौल को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे विज्ञापन 
न केवल मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित करते 
हैं, बल कि विरोधी पक्ष को उसका जवाब दने ेका 
उचित समय भी नहीं मिलता। इससे चुनाव की 
निष्पक्षता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ सकता ह।ै
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के तहत जारी किया ह,ै जो आयोग को चुनाव 
की निगरानी, निर्देशन और नियतं्रण का अधिकार 
प्रदान करता ह।ै आदेश में स्पष्ट किया गया है 
कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को प्रिंट 
विज्ञापन प्रकाशित करने से कम से कम दो 
दिन पहले एमसीएमसी के पास स्वीकृति के 
लिए आवेदन करना होगा। इससे पहले किसी 
भी प्रकार का प्रचार बिना अनुमति नहीं किया 
जा सकेगा। आयोग का उद्देश्य यह सुनिश् चित 
करना ह ै कि मतदान के अतंिम दो दिन किसी 
भी तरह का भड़काऊ या गलत प्रचार न हो और 
मतदाता शांतिपरू्ण और स्वततं्र रूप से अपन ेमत 
का उपयोग कर सकें। यह कदम विशषे रूप 
स ेइसलिए अहम है क्योंकि मतदान से पहले 
मीडिया में प्रचार का दबाव अत्यधिक बढ़ जाता 
ह।ै राजनीतिक दल अपन ेसंदशे को अधिक से 
अधिक लोगों तक पहुचंाने के लिए अखबारों और 
पत्रिकाओं में बड़े विज्ञापन छपवाते हैं। हालांकि, 
आयोग का ध्यान यह सुनिश् चित करना ह ैकि इस 
प्रक्रिया में कोई भी दल या उम्मीदवार अनुचित 
लाभ न ल ेसके और मतदाता निष्पक्ष जानकारी 
प्राप्त करें। आयोग ने मीडिया संस थ्ानों से भी 
आग्रह किया ह ैकि वे इस दिशा-निर्देश का पालन 
करें और बिना एमसीएमसी की मजूंरी के किसी 
विज्ञापन को प्रकाशित न करें।

इसके अलावा, आयोग न ेचेतावनी दी ह ैकि किसी 
भी उल्लंघन की स्थिति में संबंधित राजनीतिक 
दल या उम्मीदवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई 
की जाएगी। इसमें वित्तीय जुर्माना, विज्ञापन की 
तत्काल रोकथाम और आवश्यकतानसुार अन्य 
काननूी कदम शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने 
मीडिया houses को भी निर्देश दिए हैं कि वे 
किसी भी विज्ञापन को प्रकाशित करने से पहले 
प्रमाणन प्रक्रिया की पषु्टि करें। विशषेज्ञों का 
मानना ह ै कि यह कदम चुनावी निष्पक्षता की 
दिशा में महत्वपूर्ण ह।ै मतदान से पहले प्रचार 
के दबाव में अक्सर गलत सूचना, अपशब्द या 
भड़काऊ सामग्री प्रकट होती ह।ै ऐसे में आयोग 
द्वारा प्री-सर्टिफिकेशन का प्रावधान न केवल 
गलत जानकारी को रोकेगा, बल कि राजनीतिक 
दलों को भी जिम्मेदार प्रचार के लिए प्रेरित 
करगेा। इससे मतदाता अधिक सचेत और 
जानकारीपरू्ण निर्णय लने ेमें सक्षम होंगे। केरल 
में आगामी मतदान 9 अप्रैल को होना है, और 
आयोग ने सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों 
स ेअपील की ह ैकि वे निर्धारित नियमों का पालन 
करें। आयोग का यह निर्देश मतदान को निष्पक्ष, 
पारदर्शी और शांतिपरू्ण बनान ेके लिए बेहद अहम 
माना जा रहा है। इसके तहत यह सुनिश् चित 
किया जाएगा कि अतंिम दो दिनों में कोई भी दल 

या उम्मीदवार अनचुित प्रचार या भ्रामक सदंशे के 
माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित न कर सके।
इस नीति के तहत प्रिंट मीडिया में विज्ञापन 
छपवान ेस ेपहल ेउम्मीदवारों को सभी सामग्री 
को एमसीएमसी के पास भेजना होगा, जिसमें 
विज्ञापन का पाठ, चित्र, ग्राफिक्स और किसी 
भी प्रकार का संदशे शामिल है। एमसीएमसी इन 
सभी सामग्रियों की समीक्षा करगेा और तय करगेा 
कि कहीं यह भड़काऊ, आपत्तिजनक या भ्रामक 
तो नहीं ह।ै इसके बाद ही विज्ञापन को प्रकाशित 
करन ेकी अनुमति दी जाएगी।
निर्वाचन आयोग न ेयह भी स्पष्ट किया है कि 
इस निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 
तत्काल कार्रवाई की जाएगी और चुनाव प्रक्रिया 
में निष्पक्षता सुनिश् चित करने के लिए काननूी 
प्रावधानों का पालन किया जाएगा। इस दिशा-
निर्देश से यह संदेश भी जाता है कि चनुाव 
आयोग हर स्तर पर मतदाता और लोकतंत्र 
की रक्षा के लिए सक्रिय है। इस प्रकार, केरल 
विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में प्रिंट 
मीडिया पर सख्त नियतं्रण और विज्ञापन की 
परू्व स्वीकृति का प्रावधान न केवल मतदाता की 
सूचना की गणुवत्ता बढ़ाएगा, बल कि राजनीतिक 
दलों और उम्मीदवारों को जिम्मेदार प्रचार के 
लिए बाध्य करगेा। 

तेहरान। ईरान के बुशहर में स्थित परमाणु 
संयंत्र और आसपास के बुनियादी ढांचे 
पर शनिवार को अमेरिका और इजरायल 
द्वारा किए गए मिसाइल और हवाई हमलों 
ने पूरे क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा के 
माहौल को हड़कंप में डाल दिया है। इस 
हमले में दो लोगों की मौत हुई और आधा 
दर्जन लोग घायल हुए। ईरान की तसनीम 
समाचार एजेंसी के अनुसार, बुशहर 
परमाणु संयंत्र के परिसर के पास एक 
प्रोजेक्टाइल गिरा, जिससे सुरक्षा कर्मी की 
जान चली गई। आईएईए ने भी इस हमले 
की पुष्टि की है और बताया कि संयंत्र से 
रेडिएशन का कोई लीक नहीं हुआ और 
उत्पादन सामान्य रूप से जारी है।
बुशहर परमाणु संयंत्र ईरान के ऊर्जा और 
औद्योगिक ढांचे का एक अहम हिस्सा है, 
और इसे अंतरराष्ट्रीय निगरानी एजेंसी 
आईएईए द्वारा सतत निगरानी में रखा 
जाता है। हालात के बावजूद संयंत्र के 
मुख्य हिस्सों को कोई गंभीर नुकसान 
नहीं पहुंचा है। आईएईए ने सोशल 
मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते 
हुए बताया कि सुरक्षा कर्मी की मौत 
प्रोजेक्टाइल के टुकड़ों की चपेट में आने 
से हुई और संयंत्र के भवन में मामूली 
क्षति आई है, लेकिन रेडिएशन के स्तर में 
कोई वृद्धि नहीं हुई।
हमले की श्रृंखला केवल बुशहर तक 
सीमित नहीं रही। ईरान-इराक सीमा 
पर स्थित व्यापार टर्मिनल, जो दक्षिण-
पश्चिमी शहर खोर्रमशहर के शालमचेह 
चौकी में है, पर भी अमेरिकी और 
इजरायली हवाई हमले हुए। इस हमले में 
एक इराकी ड्राइवर की मौत हुई और दो 
ईरानी मजदूर घायल हुए। दक्षिणी ईरान 
के होर्मोजगान प्रांत में स्थित एक सीमेंट 

प्लांट को भी निशाना बनाया गया, लेकिन 
प्लांट में कामकाज प्रभावित नहीं हुआ 
और कोई हताहत नहीं हुआ।
हमले के तुरंत बाद रूस ने बुशहर 
परमाणु संयंत्र के 198 कर्मचारियों को 
सुरक्षित निकाला। रूस की न्यूक्लियर 
एजेंसी रोसाटॉम के प्रमुख एलेक्सी 
लिहाचेव ने बताया कि हमले के लगभग 
20 मिनट के भीतर बसों के माध्यम से 
कर्मचारियों को ईरान-आर्मेनिया सीमा की 
ओर भेजा गया। यह कार्रवाई यह दर्शाती 
है कि ईरान और उसके सहयोगी देशों को 
इस हमले को गंभीर रूप से लेना पड़ रहा 
है और मानव संसाधन की सुरक्षा के लिए 
आपात रणनीति अपनाई जा रही है।
विशेषज्ञों का कहना है कि बुशहर पर 
हमला सिर्फ ईरानी परमाणु कार्यक्रम को 
लक्षित करने का प्रयास नहीं है, बल्कि 
यह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन, वैश्विक ऊर्जा 
आपूर्ति और फारस की खाड़ी में सुरक्षा 

ढांचे पर दबाव बनाने की रणनीति भी हो 
सकती है। फारस की खाड़ी के देशों से 
दुनिया के प्रमुख बाजारों तक तेल और 
गैस का मार्ग प्रभावित होने की संभावना 
है। इससे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में 
अस्थिरता बढ़ सकती है और वैश्विक 
तेल कीमतों में उछाल आने की संभावना 
है।
ईरानी अधिकारियों ने हमले के जवाब में 
सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा है। 
बुशहर परमाणु संयंत्र और अन्य ऊर्जा व 
औद्योगिक ठिकानों के आसपास सुरक्षा 
बढ़ा दी गई है। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय 
निगरानी एजेंसियों के साथ संवाद बढ़ाया 
जा रहा है ताकि संयंत्र की सुरक्षा और 
रेडिएशन स्तर की निगरानी लगातार बनी 
रहे।
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि 
अमेरिका और इजरायल का यह हमला 
ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर दबाव 

बनाने के साथ-साथ फारस की खाड़ी में 
शक्ति संतुलन को बदलने की रणनीति 
का हिस्सा हो सकता है। इससे क्षेत्रीय 
तनाव बढ़ सकता है और ईरान के पड़ोसी 
देशों, विशेषकर इराक, ओमान और 
खाड़ी के अरब देशों में सुरक्षा चिंता पैदा 
हो सकती है।
हमले के दौरान बुशहर में सुरक्षा कर्मियों 
की मौत और घायल होने वाले लोग 
यह याद दिलाते हैं कि परमाणु और 
औद्योगिक हमले सिर्फ भौतिक नुकसान 
नहीं पहुंचाते, बल्कि मानव जीवन और 
स्थानीय समुदायों को भी गंभीर खतरे 
में डालते हैं। इससे क्षेत्रीय राजनीतिक 
नेतृत्व के लिए तत्काल निर्णय लेना और 
अंतरराष्ट्रीय सहयोग के जरिए सुरक्षा 
सुनिश्चित करना जरूरी हो जाता है।
ईरान के बुशहर परमाणु संयंत्र पर यह 
हमला वैश्विक राजनीति, क्षेत्रीय सुरक्षा 
और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार के लिहाज 
से बेहद संवेदनशील मामला बन गया है। 
संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय 
की निगाहें इस पर टिक गई हैं कि आगे की 
घटनाएं किस दिशा में बढ़ती हैं। सुरक्षा, 
ऊर्जा आपूर्ति और क्षेत्रीय राजनीति को 
देखते हुए यह घटना फारस की खाड़ी के 
लिए नए संकट और संभावित संघर्ष का 
संकेत देती है।
इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया 
है कि फारस की खाड़ी में सुरक्षा और 
परमाणु स्थिरता अब केवल स्थानीय 
नहीं, बल्कि वैश्विक चिंता का विषय बन 
चुकी है। बुशहर पर हमले ने अंतरराष्ट्रीय 
कूटनीति और ऊर्जा सुरक्षा पर दबाव बढ़ा 
दिया है और इस क्षेत्र में अगले कुछ हफ्तों 
में राजनीतिक और सैन्य गतिविधियों की 
तीव्रता बढ़ने की संभावना है।

नई दिल्ली। भारत में शिक्षा और भाषा 
नीति को लेकर एक बार फिर राजनीतिक 
गरमाहट देखने को मिल रही है। केंद्रीय 
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और तमिलनाडु 
के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बीच 
‘थ्री लैंग्वेज पॉलिसी’ को लेकर तीखा 
विवाद सामने आया है। इस मुद्दे ने न 
केवल केंद्र और राज्य के बीच मतभेद 
को उजागर किया है, बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा 
नीति के क्रियान्वयन और भाषाई विविधता 
के महत्व पर भी बहस तेज कर दी है। 
मुख्यमंत्री स्टालिन ने इसे ‘हिंदी थोपने की 
कोशिश’ करार दिया, जबकि केंद्रीय मंत्री 
धर्मेंद्र प्रधान ने इन आरोपों को पूरी तरह से 
खारिज किया और इसे केवल ‘वोट बैंक 
की राजनीति’ बताते हुए कहा कि यह किसी 
भाषा के लिए खतरा नहीं बल्कि शिक्षा और 
अवसरों को बढ़ाने का साधन है।
धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 
‘एक्स’ पर अपने संदेश में स्पष्ट किया कि 
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) 
छात्रों की भाषाई स्वतंत्रता का दस्तावेज 
है। उन्होंने कहा कि इसमें मातृभाषा को 
प्राथमिकता दी गई है और किसी भी भाषा 
को अनिवार्य रूप से थोपने का प्रयास नहीं 

किया गया है। उनके अनुसार बहुभाषावाद 
से छात्रों के अवसर बढ़ते हैं और इससे 
भारतीय भाषाओं का संरक्षण और विकास 
होता है। उन्होंने यह भी कहा कि तमिलनाडु 
सरकार इस नीति के लचीले ढांचे को गलत 
तरीके से ‘अनिवार्य हिंदी’ के रूप में पेश 
कर रही है, जिससे छात्रों के सीखने और 
करियर के अवसर प्रभावित हो सकते हैं।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस मुद्दे पर तमिलनाडु 
सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि 
राज्य सरकार ने कुछ प्रमुख शिक्षा योजनाओं 
में सहयोग नहीं किया। उन्होंने विशेष रूप 
से पीएम श्री स्कूल योजना और नवोदय 
विद्यालयों की स्थापना में बाधाएं खड़ी 
करने का आरोप लगाया। उनका कहना था 
कि ये बाधाएं छात्रों के हितों के खिलाफ हैं 

और उन्हें बेहतर शिक्षा 
और अवसर से वंचित 
कर सकती हैं। धर्मेंद्र 
प्रधान ने मुख्यमंत्री 
स्टालिन से अपील की 
कि वे राजनीति से ऊपर 
उठकर राष्ट्रीय शिक्षा 
सुधार में सहयोग करें 
और सभी भाषाओं को 
समान रूप से सशक्त 

बनाने के प्रयास में भाग लें।
इस विवाद के पीछे गहराई में देखने पर 
यह स्पष्ट होता है कि तमिलनाडु हमेशा 
से केंद्रीय भाषा नीतियों को लेकर सतर्क 
रहा है। राज्य ने हमेशा से अपनी मातृभाषा 
तमिल के महत्व पर जोर दिया है और कभी 
भी हिंदी को अनिवार्य रूप से थोपने का 
विरोध किया है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन 
ने भी कहा कि तमिलनाडु की जनता और 
छात्र अपनी भाषा की स्वतंत्रता के प्रति 
संवेदनशील हैं। उनका कहना था कि किसी 
भी तरह की थोप-थोपकर नीति छात्रों की 
स्वतंत्रता और भाषा की सांस्कृतिक पहचान 
के लिए खतरा हो सकती है। उन्होंने इसे 
राजनीति का एक उपकरण भी बताया, 

जिससे वोट बैंक की रणनीति को मजबूत 
किया जा रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह बहस 
केवल भाषा तक सीमित नहीं है, बल्कि 
शिक्षा के अधिकार, नीति का क्रियान्वयन 
और राज्य-केंद्र के संबंधों की दिशा को 
भी प्रभावित करती है। तीन-भाषा नीति के 
समर्थन में केंद्रीय मंत्री का तर्क है कि यह 
छात्रों को देशभर में अवसरों के लिए तैयार 
करता है। हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा 
के साथ बहुभाषावाद छात्रों को राष्ट्रीय और 
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए 
सक्षम बनाता है। वहीं, तमिलनाडु का रुख 
यह दर्शाता है कि राज्य अपनी सांस्कृतिक 
और भाषाई पहचान को सर्वोपरि मानता है 
और किसी भी ऐसी नीति के विरोध में है 
जिसे वे अपनी मातृभाषा के लिए खतरा 
मानते हैं।
शिक्षा विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि 
NEP 2020 का उद्देश्य छात्रों में बहुभाषी 
क्षमता विकसित करना है। इस नीति के 
तहत मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा और 
अन्य भाषाओं का परिचय धीरे-धीरे दिया 
जाता है, ताकि बच्चों में भाषाई समझ और 
कौशल का संतुलित विकास हो।
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केरल विधानसभा चुनाव में प्रिंट मीडिया पर 
सख्ती: मतदान से पहले विज्ञापन पर नई रोक

तेहरान। फारस की खाड़ी में होर्मुज 
जलडमरूमध्य को लेकर ईरान ने एक 
नई रणनीतिक योजना तैयार की है, जो 
अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों और वैश्विक 
ऊर्जा सुरक्षा पर गहरा असर डाल सकती 
है। ईरानी अधिकारियों के अनुसार, इस 
योजना के तहत जलडमरूमध्य से गुजरने 
वाले सभी पोतों को उनकी देशों के साथ 
ईरान के राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों 
के आधार पर तीन श्रेणियों—’मित्र’, 
‘तटस्थ’ और ‘शत्रु’—में वर्गीकृत किया 
जाएगा। इस कदम का उद्देश्य ईरान को 
क्षेत्रीय सशक्तिकरण देना, विदेशी पोतों 
पर नियंत्रण रखना और अपने बंदरगाहों 
तक सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना 
बताया जा रहा है। योजना के अनुसार, 
मित्र देशों के पोतों को पूरी तरह से खुला 
मार्ग मिलेगा और उन्हें किसी प्रकार के 
शुल्क या प्रतिबंध का सामना नहीं करना 
पड़ेगा। इसके विपरीत, शत्रु देशों के पोतों 
को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की 

अनुमति नहीं दी जाएगी। तटस्थ देशों के 
पोतों को तो गुजरने दिया जाएगा, लेकिन 
इसके लिए उन्हें भारी रास्ता शुल्क अदा 
करना होगा। इस नई रणनीति से ईरान 
न केवल अपने राजनीतिक विरोधियों को 
नियंत्रित करने का साधन पा रहा है, बल्कि 
तटस्थ देशों से आर्थिक लाभ भी सुनिश्चित 
करने की कोशिश कर रहा है।
अभी तक ईरान ने इन तीनों श्रेणियों में 
शामिल देशों की पूरी सूची सार्वजनिक 
नहीं की है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय मीडिया 
रिपोर्टों और विशेषज्ञों के अनुसार, फारस 
की खाड़ी के अधिकांश अरब देशों को 
तटस्थ या शत्रु राष्ट्रों के रूप में वर्गीकृत 
किया गया है। इससे यह अनुमान लगाया 
जा रहा है कि इस क्षेत्र के पोतों को या तो 
भारी शुल्क देना होगा या जलडमरूमध्य से 
पूरी तरह से गुजरने पर प्रतिबंध का सामना 
करना पड़ेगा।
इस रणनीति का ऐतिहासिक और भू-
राजनीतिक संदर्भ भी है। फरवरी के अंत में 

अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान के कई 
सैन्य और ऊर्जा संबंधी ठिकानों पर हमले 
किए गए थे, जिससे ईरानी क्षेत्र में तनाव 
बढ़ गया। इसके जवाब में ईरान ने इज़राइल 
और पश्चिमी देशों के सैन्य ठिकानों को 
निशाना बनाया, और इस तनाव के चलते 
होर्मुज जलडमरूमध्य को ईरान ने आंशिक 

रूप से बंद कर दिया। यह जलमार्ग दुनिया 
के तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस 
(एलएनजी) आपूर्ति का प्रमुख मार्ग है, 
और इसके प्रभाव से अंतरराष्ट्रीय बाजार में 
तेल और गैस की कीमतों में तेज़ी से वृद्धि 
हुई। ईरान के इस निर्णय ने वैश्विक तेल 
और ऊर्जा बाजार को झकझोर दिया है। 

होर्मुज जलडमरूमध्य से दुनिया के प्रमुख 
निर्यातक देशों का तेल पश्चिमी बाजारों 
तक पहुंचता है। यदि यह मार्ग पूरी तरह से 
या आंशिक रूप से बंद रहता है, तो तेल की 
आपूर्ति में बाधा आएगी और अंतरराष्ट्रीय 
ऊर्जा बाजार अस्थिर हो जाएगा। तेल 
उत्पादन और निर्यात प्रभावित होने से 
वैश्विक स्तर पर कीमतों में तेजी आएगी, 
जो आर्थिक और राजनीतिक तनाव को और 
बढ़ा सकता है। ईरान ने हालांकि यह भी 
स्पष्ट किया है कि जरूरी और मानवतावादी 
कारणों से पोतों की आवाजाही की अनुमति 
दी जाएगी। तसनीम समाचार एजेंसी के 
अनुसार, ईरान ने अपने बंदरगाहों तक 
आवश्यक सामान और आपूर्ति ले जाने 
वाले पोतों को होर्मुज जलडमरूमध्य से 
गुजरने की अनुमति दी है। इसमें ओमान 
की खाड़ी में मौजूद पोत भी शामिल हैं। इन 
पोतों को जलडमरूमध्य से गुजरने के लिए 
ईरानी अधिकारियों के साथ समन्वय करना 
होगा और निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन 

करना होगा। इस कदम का उद्देश्य वैश्विक 
व्यापार और मानवतावादी जरूरतों को पूरी 
तरह बाधित न होने देना बताया जा रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान की यह 
रणनीति दोहरी है। एक तरफ यह अपने 
विरोधियों को सीधे तौर पर दबाने का 
साधन है, तो दूसरी ओर यह तटस्थ देशों से 
आर्थिक लाभ सुनिश्चित करने का अवसर 
भी प्रदान करती है। इसके साथ ही, ईरान 
इस फॉर्मूले के माध्यम से यह संदेश देना 
चाहता है कि वह फारस की खाड़ी में क्षेत्रीय 
प्रभुत्व बनाए रखने और अंतरराष्ट्रीय पोतों 
पर नियंत्रण रखने में सक्षम है।
हालांकि, इस कदम के वैश्विक प्रभाव 
भी गंभीर हो सकते हैं। तेल और गैस 
की अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति में बाधा आने 
से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ 
सकता है। विशेषकर यूरोप, अमेरिका और 
एशियाई देशों के ऊर्जा सुरक्षा रणनीति को 
यह चुनौती दे सकती है। इसके अलावा, 
इस प्रकार की कूटनीतिक और सैन्य 

रणनीति क्षेत्रीय तनाव को बढ़ाने और 
समुद्री विवादों को जन्म देने की संभावना 
को भी बढ़ा देती है। ईरान के इस फॉर्मूले ने 
अंतरराष्ट्रीय समुदाय में चिंता बढ़ा दी है। 
संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संगठनों 
को इस मुद्दे पर ध्यान देने की आवश्यकता 
है, क्योंकि होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया 
की ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार का 
अहम मार्ग है। किसी भी तरह का व्यवधान 
वैश्विक अर्थव्यवस्था को सीधे प्रभावित 
कर सकता है। इस बीच, ईरान के साथ 
दोस्ताना संबंध रखने वाले देश इस नीति 
से लाभ उठा सकते हैं। उनके पोत बिना 
किसी रोक-टोक के होर्मुज जलडमरूमध्य 
से गुजर पाएंगे। वहीं तटस्थ देशों के लिए 
यह नीति महंगी साबित हो सकती है और 
शत्रु देशों के लिए पूरी तरह से गुजरना 
मुश्किल हो जाएगा। यह रणनीति क्षेत्रीय 
शक्ति संतुलन, आर्थिक लाभ और वैश्विक 
राजनीति के परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव 
ला सकती है।

इस फॉर्मूले के लागू होने के बाद फारस 
की खाड़ी और विश्व बाजार पर ईरान 
का प्रभाव और भी बढ़ सकता है। जबकि 
यह कदम ईरान के लिए रणनीतिक रूप 
से फायदेमंद है, इसके कारण वैश्विक 
व्यापारिक साझेदारों और अंतरराष्ट्रीय 
समुद्री मार्गों के लिए जोखिम बढ़ सकता 
है। ऐसे में यह देखना होगा कि अंतरराष्ट्रीय 
समुद्री कानून और कूटनीतिक बातचीत इस 
तनावपूर्ण स्थिति को किस प्रकार नियंत्रित 
कर सकती है। संक्षेप में, ईरान का होर्मुज 
जलडमरूमध्य फॉर्मूला भू-राजनीतिक 
और आर्थिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण 
कदम है। यह योजना न केवल ईरान को 
क्षेत्रीय प्रभुत्व देने का प्रयास है, बल्कि 
वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री व्यापार और 
अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर गहरा असर डाल 
सकती है। इस नई रणनीति के परिणामों पर 
पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं, और यह 
तय करेगा कि फारस की खाड़ी में शक्ति 
संतुलन किस दिशा में बदलता है।

होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान का नया रणनीतिक 
फॉर्मूला: मित्र, तटस्थ और शत्रु देशों के लिए अलग नियम

तीन-भाषा नीति पर केंद्र-तमिलनाडु आमने 
सामने: शिक्षा का विवाद और राजनीति

बुशहर परमाणु संयंत्र पर अमेरिका-इजरायल का हमला 
ईरान में बढ़ा तनाव, सुरक्षा और मानवाधिकार खतरे में



Ahmedabad. Dt. 05-04-2026 Sunday अहमदाबाद, दि. 05-04-2026 रविवार नवसर्जन संस्कृति 

संपादकीय

पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के 
तहत निर्वाचन नामावलियों के निस्तारण में लगे, सुप्रीम 
कोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारियों को नौ घंट ेतक 
बंधक बनाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण ही है। इन सात बंधक 
अधिकारियों में तीन महिलाएं भी शामिल थीं जिन्हें नौ 
घंटे तक बिना खाना-पानी के रोके रखा गया। स्वाभाविक 
रूप से इस घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी प्रतिक्रिया दी 
है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव व डीजीपी समेत कई 
उच्च अधिकारियों का कारण बताओ नोटिस भी दिए हैं। 
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया 
को पूरा करने के लिए सात अप्रैल की तिथि निर्धारित की 
है। पिछले महीने तक साठ लाख में 47 लाख आपत्तियों 
का निस्तारण होने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संतुष्टि व्यक्त 
की है। बहरहाल, इसके बावजूद एसआईआर प्रक्रिया 
को लेकर किसी व्यक्ति को कोई शिकायत है तो उसका 
निस्तारण निर्धारित प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। 
बहरहाल, मालदा का यह घटनाक्रम कानून व्यवस्था 
और संवैधानिक संस्थाओं के लिए भी अग्निपरीक्षा है। 
यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने 
पश्चिम बंगाल को राजनीतिक रूप से ध्रुवीकृत तथा 
चुनाव आयोग ने राज्य में जंगलराज होने की बात कही 
है। ध्यान रहे कि इससे पहले भी निर्वाचन अधिकारियों 
से मारपीट व घेराव की घटनाएं सामने आई हैं। जाहिर 
बात है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को 
लेकर कुछ लोगों में असंतोष है। मतदाता सूची से नाम 
कटने वाले लोगों की तल्ख प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। 
लेकिन यह तंत्र के प्रति बढ़ते अविश्वास का भी प्रतीक 
है, जिसके चलते ही घटनाक्रम के बाद सुप्रीम कोर्ट 
की सख्त टिप्पणी ने पश्चिम बंगाल में इस महीने होने 
वाले चुनाव से पहले कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े 
किए हैं। अब राज्य में विधानसभा चुनाव होने में कुछ 
ही दिन बाकी हैं। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल में 
इस माह की 23 व 29 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे 
में मालदा का घटनाक्रम निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए 
चुनौती दर्शाने वाला है।
बहरहाल, मालदा के कालियाचक में भीड़ द्वारा 
अभिव्यक्त आक्रोश और न्यायिक अधिकारियों को 
बंधक बनाने का घटनाक्रम यह बताता है कि लोगों 
में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर व्यापक असंतोष है। 
यद्यपि कानून व्यवस्था को हाथ में लेना कदापि उचित 
नहीं कहा जा सकता है, लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन 
द्वारा पहले ही घटना का आकलन न कर पाना और 
समय रहते कार्रवाई न करना, तंत्र की विफलता को ही 
दर्शाता है। जिसे कानून व्यवस्था की नाकामी ही कहा 
जा सकता है। जब राज्य में एसआईआर काम में लगे 
लोगों को पहले से लोगों के आक्रोश का सामना करना 
पड़ रहा था, तो इस कार्य में लगे न्यायिक अधिकारियों 
की सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था की जानी चाहिए 
थी। लोगों में उपजे अविश्वास के मद्देनजर इस दिशा में 
सतर्क पहल जरूरी थी। इसमें दो राय नहीं कि पश्चिम 
बंगाल में व्यापक पैमाने पर विदेशियों की घुसपैठ 
की समस्या रही है। ऐसे में एसआईआर प्रक्रिया द्वारा 
मतदाताओं की पड़ताल राष्ट्रीय सुरक्षा का भी महत्वपूर्ण 
विषय है। लेकिन जटिल प्रक्रिया के चलते व जरूरी 
कागजों के उपलब्ध न होने से कुछ वैध मतदाताओं 
को अपनी वैधता की पुष्टि के लिए परेशानियों का 
सामना करना पड़ रहा है। इन चिताओं को भी समझने 
की जरूरत है। ऐसे मतदाताओं के अविश्वास को भी 
दूर करने की जरूरत है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट इस 
प्रक्रिया पर शुरू से ही नजर बनाये हुए है। चुनाव 
आयोग भी दावा कर रहा है कि किसी योग्य मतदाता 
के साथ अन्याय नहीं होगा। इसी मकसद से ही सुप्रीम 
कोर्ट ने प्रक्रिया पर निगरानी के मकसद से न्यायिक 
अधिकारियों की तैनाती की थी। लेकिन विडबंना है कि 
उन्हें ही आक्रोशित भीड़ ने बंधक बनाया। लेकिन इसके 
बावजूद सरकारी तंत्र को लोगों के बीच भरोसा कायम 
करने का प्रयास करना चाहिए। विश्वास किया जाना 
चाहिए कि राज्य के राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर 
राजनीति करने के बजाय मतदाताओं को तर्कपूर्ण ढंग 
से स्वतंत्र व पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के 
लिये प्रेरित करेंगे। राज्य में स्वतत्र-निष्पक्ष तथा पारदर्शी 
चुनाव प्रक्रिया के लिए राजनेताओं का संवेदनशील 
व्यवहार जरूरी है।

संवैधानिक संस्थाओं 
की अग्निपरीक्षा

अभियान 

प्रेरणा 

इतिहास के पन्नों में कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो 
समय की सीमाओं से पर ेजाकर हर यगु में प्रेरणा 
का स्रोत बनती हैं। यह केवल घटनाओं का विवरण 
नहीं होतीं, बल्कि जीवन जीने की कला, कर्तव्य की 
महत्ता और त्याग के उच्चतम आदर्शों का सजीव 
उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। लसूियस क्विनक्टियस 
सिनसिनाटस की कथा भी ऐसी ही एक अमर गाथा 
ह,ै जो यह सिखाती ह ैकि सच्चा नेततृ्व वही ह ैजिसमें 
व्यक्ति अपन े स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और 
राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाता ह।ै
सिनसिनाटस का जीवन अत्यंत साधारण था। व ेएक 
किसान के रूप में अपने खेतों में कार्य करते थे 
और सादगी भरा जीवन जीते थे। उनके लिए जीवन 
का अर्थ था—महेनत, ईमानदारी और प्रकृति के 
साथ सामजंस्य। व े किसी प्रकार की सत्ता, वभैव 
या प्रसिद्धि की इच्छा नहीं रखते थे। उनके जीवन 
में जो संतोष था, वह किसी भी राजसी जीवन से 
कहीं अधिक गहरा और वास्तविक था। यह हमें यह 
समझने में मदद करता ह ै कि सच्ची खुशी बाहरी 
साधनों में नहीं, बल्कि आत्मसंतोष और कर्तव्य 
पालन में होती ह।ै
लेकिन जब रोमन गणराज्य पर संकट आया, तब 
परिस्थितिया ँ बदल गईं। शत्रुओं न े राज्य को चारों 
ओर स ेघरे लिया और स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि 
एक मजबूत और निर्णायक नेततृ्व की आवश्यकता 
महससू होने लगी। उस समय रोमन सीनेट ने 
सिनसिनाटस को याद किया। यह निर्णय यह दर्शाता 
ह ै कि समाज में उनकी छवि एक विश्वसनीय, 
निस्वार्थ और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति की थी, जिस पर 

हर कोई भरोसा कर सकता था।
जब दूत उनके पास पहुचँ,े तो वे अपने खेत में 
हल चला रह े थे। यह दृश्य अपन े आप में बहतु 
ही प्रेरणादायक ह।ै एक ओर एक साधारण किसान, 
और दूसरी ओर एक महान जिम्मेदारी उनका इतंजार 
कर रही थी। जसेै ही उन्हें राज्य के संकट के बार ेमें 
बताया गया, उन्होंने बिना किसी संकोच के अपना 
कार्य छोड़ दिया और राष्ट्र की सवेा के लिए तयैार 
हो गए। यह निर्णय यह स्पष्ट करता ह ै कि उनके 
लिए व्यक्तिगत जीवन स ेअधिक महत्वपरू्ण राष्ट्र का 
हित था।
सिनसिनाटस ने जब सत्ता संभाली, तो उन्होंने इसे 
कभी अपने अधिकार या विशेषाधिकार के रूप में 
नहीं दखेा। उनके लिए यह केवल एक जिम्मेदारी 
थी, जिसे उन्हें परूी निष्ठा और ईमानदारी के साथ 
निभाना था। उन्होंन े अपनी सूझबूझ और साहस 
के बल पर सनेा का नेततृ्व किया और शत्रुओं को 
पराजित किया। उनका नेततृ्व केवल युद्ध कौशल 
तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें नैतिक शक्ति और 
आत्मविश्वास का भी समावशे था।
उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने कभी 
भी सत्ता के प्रति मोह नहीं रखा। जब उन्होंने अपना 
कार्य पूरा कर लिया और राज्य को संकट से मुक्त 
कर दिया, तब उन्होंने स्वेच्छा से सत्ता का त्याग कर 
दिया। यह निर्णय उन्हें इतिहास के अन्य नेताओं 
स ेअलग करता ह।ै जहा ँअधिकांश लोग सत्ता को 
बनाए रखन ेके लिए हर संभव प्रयास करते हैं, वहीं 
सिनसिनाटस ने यह दिखाया कि सच्चा नेता वही होता 
ह ैजो समय आन ेपर पीछे हटना भी जानता है।

आज के समय में यह कहानी और भी अधिक 
प्रासंगिक हो जाती ह।ै वर्तमान यगु में सत्ता और पद 
को अक्सर व्यक्तिगत लाभ और प्रतिष्ठा के साधन 
के रूप में दखेा जाता ह।ै ऐस ेमें सिनसिनाटस का 
जीवन हमें यह सिखाता ह ैकि सच्चा नेततृ्व स्वार्थ से 
पर ेहोता है। यह केवल अधिकारों का नहीं, बल्कि 
कर्तव्यों का भी विषय ह।ै एक सच्चा नेता वही ह ैजो 
अपने पद का उपयोग समाज के कल्याण के लिए 
करता ह,ै न कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए।
उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती ह ैकि राष्ट्रभक्ति 
का वास्तविक अर्थ क्या होता ह।ै यह केवल शब्दों 
में व्यक्त करन ेकी चीज नहीं ह,ै बल्कि इसे अपने 
कर्मों के माध्यम से सिद्ध करना होता ह।ै जब कोई 
व्यक्ति अपने निजी हितों को त्यागकर समाज और 
राष्ट्र के लिए कार्य करता ह,ै तभी वह सच्चा देशभक्त 
कहलाता ह।ै सिनसिनाटस न ेअपन ेजीवन से यह 
सिद्ध किया कि देशभक्ति का अर्थ ह—ैनिस्वार्थ 
सवेा, ईमानदारी और कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण।
इसके अलावा, उनका जीवन सतंलुन का भी एक 
अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता ह।ै उन्होंन े यह 
दिखाया कि एक व्यक्ति अपन े व्यक्तिगत और 
सामाजिक दायित्वों के बीच कैसे सतुंलन बना सकता 
ह।ै जब राष्ट्र को उनकी आवश्यकता थी, तब उन्होंने 
अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को पीछे छोड़ दिया, 
और जब संकट समाप्त हो गया, तब वे पनुः अपने 
सामान्य जीवन में लौट गए। यह संतुलन आज के 
जीवन में अत्यंत आवश्यक ह,ै जहाँ लोग अक्सर 
अपने कर्तव्यों के बीच सतंलुन बनाने में असफल हो 
जाते हैं। सिनसिनाटस का जीवन यह भी दर्शाता है 

कि सच्ची महानता बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि 
आतंरिक मलू्यों में होती ह।ै उन्होंने यह साबित किया 
कि एक व्यक्ति की पहचान उसके पद या सपंत्ति से 
नहीं, बल्कि उसके चरित्र और आचरण से होती ह।ै 
आज भी उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता 
ह,ै क्योंकि उन्होंने अपन ेजीवन में उन आदर्शों को 
जिया, जिनकी अपेक्षा हर समाज अपने नेताओं से 
करता ह।ै
उनकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबरू करती है 
कि क्या हम अपन ेजीवन में उन मलू्यों को अपनाते 
हैं, जिनकी हम दसूरों स ेअपेक्षा करते हैं। क्या हम 
अपने कर्तव्यों को परूी निष्ठा से निभाते हैं? क्या हम 
अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के बारे में सोचते 
हैं? ये प्रश्न हमें आत्ममथंन करने के लिए प्रेरित 
करते हैं और हमें एक बेहतर इसंान बनने की दिशा 
में मार्गदर्शन देते हैं।
अतं में, सिनसिनाटस का जीवन एक प्रेरणा ह—ै
एक ऐसा उदाहरण जो हमें यह सिखाता ह ैकि सच्ची 
शक्ति त्याग में ह,ै सच्चा नेततृ्व सेवा में ह ैऔर सच्ची 
राष्ट्रभक्ति कर्तव्य में ह।ै उनका जीवन हमें यह याद 
दिलाता ह ैकि चाहे हम किसी भी स्थिति में हों, हमें 
अपने मलू्यों और सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ना 
चाहिए। यही वह मार्ग ह ैजो हमें सच्ची सफलता और 
सतंोष की ओर ल ेजाता ह।ै
इस प्रकार, लसूियस क्विनक्टियस सिनसिनाटस की 
यह कथा केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं ह,ै 
बल्कि यह एक ऐसा आदर्श है, जिस ेअपनाकर हर 
व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकता ह ैऔर 
समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है।

ईरान की सरहदें अब केवल नक्शे 
पर खिंची रेखाएं नहीं रहीं, बल्कि वह 
इंसानी दर्द, डर और बिखरती उम्मीदों 
की सबसे मार्मित कहानी बन चुकी 
हैं। अप्रैल की शुरुआत तक हालात 
इतने बिगड़ चुके हैं कि हर सीमा 
चौकी पर मार्मिक कहानियां दिखाई 
दे रही हैं। युद्ध, आर्थिक तबाही और 
संचार ठप होने की स्थिति ने पूरे ईरान 
को भीतर से झकझोर दिया है जिससे 
बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे 
हैं। तुर्की की कपिकोय सीमा पर खड़े 
लोगों ने पलायन का कारण पूछे जाने 
पर बताया कि हर रात बम गिरते हैं 
और हर सुबह खुद को जिदा पाकर 
हम खुश होते हैं लेकिन ऐसा कब तक 
चलेगा। उन्होंने बताया कि राजधानी 
तेहरान से लेकर औद्योगिक इलाकों 
तक धमाकों की आवाज अब लोगों 
की रोजमर्रा की जिदगी का हिस्सा बन 
चुकी है।
इंटरनेट बंद है, कारोबार ठप है और 
भविष्य पूरी तरह अनिश्चित है। ऐसे 
में लोग केवल जान बचाने के लिए 
नहीं, बल्कि दुनिया से जुड़ने के लिए 
भी देश छोड़ रहे हैं। यह पलायन 
अब रोटी या नौकरी का नहीं, बल्कि 
अस्तित्व और संवाद का संकट बन 
गया है। कुछ लोग तो सिर्फ इंटरनेट 
इस्तेमाल करने के लिए पहाड़ों के 
रास्ते तुर्की की सीमा पार कर रहे हैं।
हम आपको बता दें कि ईरान से 
निकलने वालों की संख्या लगातार बढ़ 
रही है, जबकि देश के भीतर भी लाखों 
लोग विस्थापित हो चुके हैं। तुर्की सबसे 
बड़ा रास्ता बनकर उभरा है, क्योंकि 
वहां वीजा मुक्त प्रवेश की सुविधा है। 
इसके अलावा अफगानिस्तान और 
पाकिस्तान की ओर भी लोगों का रुख 
बढ़ा है। लेकिन इन रास्तों पर अब 
पहले जैसा खुलापन नहीं है। तुर्की 
ने अपनी सीमा को लगभग किले में 
बदल दिया है। सैंकड़ों किलोमीटर 
लंबी दीवार, रडार, थर्मल कैमरे और 
ड्रोन निगरानी, सब कुछ तैनात है। 
इसके साथ ही सीमा के भीतर बफर 
जोन और टेंट शहर बनाने की तैयारी 
की गई है ताकि शरण लेने वालों को 
शहरों तक पहुंचने से पहले ही रोक 
दिया जाए। यहां एक अजीब विडंबना 
दिखाई देती है। एक तरफ इंसान 
मदद के लिए दरवाजे खटखटा रहा 
है, दूसरी तरफ वही दरवाजे सुरक्षा के 
नाम पर बंद किए जा रहे हैं।
अफगानिस्तान सीमा पर हालात और 
भी ज्यादा तनावपूर्ण हैं। तालिबान 
और ईरानी सुरक्षा बलों के बीच झड़पें 
हो चुकी हैं। हजारों अफगान जो कभी 
ईरान में रह रहे थे, अब वापस लौट 
रहे हैं, जबकि कछु ईरानी उसी दिशा 
में शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं। 
यह उल्टा बहाव बताता है कि हालात 
कितने जटिल हो चुके हैं।

पाकिस्तान ने भी अपनी सीमा पर 
सख्ती बढ़ा दी है। हर आने जाने 
वाले की कड़ी जांच हो रही है। वहीं 
अजरबैजान ने अपनी जमीन पूरी तरह 
बंद कर दी है। वहां प्रवेश अब केवल 
विशेष अनुमति से ही संभव है।
इन सबके बीच आर्मेनिया की नोरदुज 
सीमा एक उम्मीद की तरह सामने 
आई है। यह फिलहाल उन लोगों 
के लिए सबसे सुरक्षित रास्ता है जो 
किसी भी तरह इस संकट से बाहर 
निकलना चाहते हैं। लेकिन यह रास्ता 
भी कब तक खुला रहेगा, यह कोई 
नहीं जानता।
युद्ध का सबसे गहरा असर ईरान की 
अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। कारोबार 
बंद हो रहे हैं, मुद्रा लगातार गिर रही 
है और लोगों की बचत खत्म होती 
जा रही है। एक कारोबारी को अपना 
पूरा व्यापार बंद करना पड़ा और 
अपने कर्मचारियों को यह कहकर घर 
भेजना पड़ा कि अब आगे क्या होगा, 
कोई नहीं जानता।
सबसे डरावनी बात यह है कि लोग 
अब इस डर के साथ जीना सीख रहे 
हैं। शुरुआत में जो धमाके दिल दहला 
देते थे, अब वे सामान्य लगने लगे 
हैं। लेकिन इस सामान्यता के पीछे 
छिपा है गहरा मानसिक आघात। 
एक महिला बताती है कि उसकी मां 
की मौत किसी हमले से नहीं, बल्कि 
लगातार तनाव के कारण हुई। देखा 
जाये तो युद्ध केवल शरीर को नहीं, 
बल्कि मन को भी तोड़ देता है।
हालांकि हर ईरानी इस पलायन का 
हिस्सा नहीं है। कुछ लोग अब भी 
अपने देश के साथ खड़े हैं। वह मानते 
हैं कि मुश्किल समय है, लेकिन देश 
छोड़ना समाधान नहीं है। यह सोच 
दिखाती है कि ईरान के भीतर भी 
एक गहरी मानसिक और भावनात्मक 
लड़ाई चल रही है।
दिलचस्प बात यह भी है कि जहां एक 
तरफ लोग देश छोड़ रहे हैं, वहीं कई 
लोग वापस भी लौट रहे हैं। कछु अपने 
परिवार के पास रहने के लिए, तो कछु 
मजबूरी में। यह स्थिति बताती है कि 
यह संकट केवल भागने या बचने का 
नहीं, बल्कि रिश्तों और जिम्मेदारियों 
के बीच फंसी जिंदगी का भी है।
देखा जाये तो आज ईरान की सीमाएं 
दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकट 
का केंद्र बन चुकी हैं। एक तरफ 
युद्ध और आर्थिक तबाही से जूझती 
जनता, दूसरी तरफ पड़ोसी देशों की 
सख्त सुरक्षा नीतियां, इन दोनों के 
बीच इंसान पिस रहा है। यह केवल 
सीमाओं का संकट नहीं, बल्कि 
अस्तित्व की लड़ाई है। अगर हालात 
जल्द नहीं बदले, तो इसका असर 
केवल ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, 
बल्कि पूरे क्षेत्र और दुनिया को अपनी 
चपेट में ले लेगा।

हिमाचल प्रदेश की पवित्र वादियों में 
बसा चामुंडा देवी धाम केवल एक 
मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, रहस्य और 
दिव्य अनुभूति का अद्भुत संगम है। 
धौलाधार पर्वतमाला की बर्फ से ढकी 
चोटियों के बीच, बनेर नदी के शांत 
प्रवाह के किनारे स्थित यह धाम हर उस 
व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता 
है, जो केवल दर्शन ही नहीं, बल्कि 
आध्यात्मिक अनुभव की तलाश में होता 
है। यहां की वायु में एक अलग ही प्रकार 
की ऊर्जा महसूस होती है—मानो स्वयं 
देवी की उपस्थिति हर क्षण भक्तों का 
मार्गदर्शन कर रही हो।
चामुंडा देवी मंदिर का इतिहास जितना 
प्राचीन है, उतना ही रहस्यमय भी है। 
यह स्थान आज जिस रूप में हमारे 
सामने है, वह केवल स्थापत्य कला का 
परिणाम नहीं, बल्कि एक दिव्य संकेत 
का प्रतीक है। कहा जाता है कि प्रारंभ में 
माता चामुंडा का मंदिर धौलाधार पर्वत 
श्रृंखला के ऊंचे स्थान पर स्थित था, 
जहां तक पहुंचना अत्यंत कठिन था। 
ऊबड़-खाबड़ रास्ते, कठिन चढ़ाई और 
प्राकृतिक बाधाएं भक्तों के लिए बड़ी 
परीक्षा बन जाती थीं। लेकिन आस्था 
का मार्ग कभी सरल नहीं होता—यह तो 
श्रद्धा की परीक्षा ही होती है।

समय के साथ भक्तों की संख्या बढ़ती 
गई और उनके लिए यह कठिन यात्रा 
और भी चुनौतीपूर्ण होती चली गई। 
तब उस क्षेत्र के राजा और एक श्रद्धालु 
पुजारी ने मिलकर देवी से प्रार्थना की 
कि वह अपने स्थान को ऐसे स्थान पर 
स्थापित करने की अनुमति दें, जहां 
आम जन भी आसानी से पहंुच सकें। 
यह प्रार्थना केवल सुविधा की मांग नहीं 
थी, बल्कि यह एक सच्ची भक्ति का 
निवेदन था।
कहानी का सबसे अद्भुत और रहस्यमय 
भाग यहीं से शुरू होता है। एक रात 
पुजारी को स्वप्न में देवी चामुंडा के 
दर्शन हुए। यह कोई सामान्य स्वप्न नहीं 
था, बल्कि एक दिव्य आदेश था। देवी 
ने उन्हें स्पष्ट निर्देश दिया कि वर्तमान 
स्थान पर खुदाई की जाए, जहां उनकी 
मूर्ति छिपी हुई है। यह स्वप्न इतना 
सजीव और प्रभावशाली था कि पुजारी ने 
इसे केवल कल्पना मानकर नजरअंदाज 
नहीं किया, बल्कि इसे देवी का आदेश 
मानकर राजा को इसकी जानकारी दी।
राजा ने भी इस बात को गंभीरता से 
लिया और उस स्थान पर खुदाई का 
कार्य प्रारंभ करवाया गया। जैसे-जैसे 
खुदाई आगे बढ़ी, वैसे-वैसे लोगों की 
उत्सुकता भी बढ़ती गई। और फिर वह 

क्षण आया, जब धरती के गर्भ से माता 
की दिव्य मूर्ति प्रकट हुई। यह दृश्य 
वहां उपस्थित सभी लोगों के लिए एक 
चमत्कार से कम नहीं था। ऐसा प्रतीत 
हो रहा था मानो स्वयं धरती माता ने 
देवी को अपने भीतर सुरक्षित रखा था, 
ताकि सही समय आने पर वह प्रकट 
हो सकें।
लेकिन इस चमत्कार के साथ एक और 
रहस्य जुड़ा हुआ था। जब सैनिकों ने 
उस मूर्ति को उठाने का प्रयास किया, 
तो वे असफल रहे। चाहे कितनी भी 
कोशिश की गई, मूर्ति अपने स्थान से 
हिली तक नहीं। यह देखकर सभी लोग 
आश्चर्यचकित रह गए। तभी पुनः पुजारी 
को स्वप्न में देवी के दर्शन हुए और 
उन्होंने कहा कि इस मूर्ति को केवल 
वही स्थापित कर सकता है, जिसे 
उन्होंने स्वयं चुना है।
देवी के आदेशानुसार, पुजारी ने स्वयं 
उस मूर्ति को उठाया और उसे वर्तमान 
स्थान पर स्थापित किया। यह घटना इस 
बात का प्रमाण मानी जाती है कि देवी 
की इच्छा के बिना कोई भी कार्य संभव 
नहीं होता। इस प्रकार चामुंडा देवी 
मंदिर का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में 
आया, जो आज लाखों भक्तों की आस्था 
का केंद्र बना हुआ है। इस मंदिर की 

एक और विशेषता है इसके पीछे स्थित 
प्राकृतिक गुफा, जिसे शिव और शक्ति 
का संयुक्त निवास स्थान माना जाता 
है। इस गुफा में नंदीकशे्वर महादेव का 
शिवलिंग स्थापित है, जिसके दर्शन के 
लिए भक्त दूर-दूर से आते हैं। यह स्थान 
केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि 
ध्यान और साधना का केंद्र भी है। यहां 
बैठकर जब कोई साधक ध्यान करता 
है, तो उसे एक अद्भुत शांति और ऊर्जा 
का अनुभव होता है।
इसी कारण इस धाम को चामुंडा 
नंदीकेश्वर धाम के नाम से भी जाना 
जाता है। यह नाम स्वयं में शिव और 
शक्ति के अद्वैत स्वरूप का प्रतीक है—
जहां शक्ति बिना शिव अधूरी है और 
शिव बिना शक्ति निष्क्रिय। यह गुफा 
इस आध्यात्मिक सत्य का प्रत्यक्ष प्रमाण 
मानी जाती है।
मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही भक्तों 
का ध्यान सबसे पहले माता चामुंडा की 
भव्य प्रतिमा की ओर जाता है। उनके 
चेहरे की गंभीरता और करुणा दोनों एक 
साथ अनुभव होती हैं। ऐसा लगता है 
मानो माता हर भक्त के मन की बात 
जानती हों और उसे आशीर्वाद दे रही 
हों। मंदिर के दोनों ओर भैरव जी और 
हनुमान जी की प्रतिमाएं स्थापित हैं, 

जिन्हें माता के रक्षक और प्रतिनिधि के 
रूप में पूजा जाता है।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, 
चामुंडा देवी का संबंध एक अत्यंत 
प्राचीन कथा से जुड़ा हुआ है। हजारों 
वर्ष पूर्व इस क्षेत्र में चण्ड और मुण्ड 
नामक दो अत्यंत शक्तिशाली राक्षसों का 
आतंक था। वे निर्दोष लोगों को सताते 
और पूरे क्षेत्र में भय का वातावरण बना 
देते थे। तब देवी ने काली का उग्र रूप 
धारण किया और दोनों राक्षसों के साथ 
भीषण युद्ध किया।
यह युद्ध केवल शारीरिक शक्ति का 
नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच 
संघर्ष का प्रतीक था। अंततः देवी ने 
चण्ड और मुण्ड का वध कर दिया और 
इस प्रकार इस क्षेत्र को उनके आतंक 
से मुक्त कराया। इसी विजय के कारण 
देवी को ‘चामुंडा’ नाम से जाना जाने 
लगा—चण्ड और मुण्ड का संहार करने 
वाली शक्ति।
यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब 
भी अधर्म अपनी सीमा पार करता है, 
तब दिव्य शक्ति किसी न किसी रूप 
में प्रकट होकर उसे समाप्त करती है। 
यह केवल एक पौराणिक कहानी नहीं, 
बल्कि एक सार्वभौमिक सत्य है, जो हर 
युग में लागू होता है।

चामुंडा देवी धाम की सबसे बड़ी 
विशेषता यह है कि यहां आने वाला हर 
व्यक्ति केवल दर्शक बनकर नहीं जाता, 
बल्कि एक अनुभूति लेकर लौटता है। 
यहां की शांति, प्राकृतिक सौंदर्य और 
आध्यात्मिक ऊर्जा मिलकर एक ऐसा 
वातावरण बनाते हैं, जो मन को भीतर 
तक छू जाता है।
धौलाधार की ऊंची चोटियां, बनेर नदी 
का मधुर प्रवाह और मंदिर की घंटियों 
की ध्वनि—ये सब मिलकर एक ऐसा 
संगम बनाते हैं, जो किसी भी व्यक्ति 
को आत्मिक शांति प्रदान करता है। यही 
कारण है कि यहां हर दिन हजारों की 
संख्या में भक्त पहुंचते हैं, और हर कोई 
अपने साथ एक नई ऊर्जा और विश्वास 
लेकर लौटता है।
अंततः, चामुंडा देवी मंदिर केवल एक 
तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि यह एक जीवंत 
अनुभव है—एक ऐसा स्थान जहां 
आस्था और रहस्य एक साथ मिलकर 
जीवन के गहरे सत्य को प्रकट करते 
हैं। यह हमें यह सिखाता है कि जब 
श्रद्धा सच्ची होती है, तो स्वयं देवी मार्ग 
दिखाती हैं, चाहे वह स्वप्न के माध्यम 
से ही क्यों न हो। यही इस धाम का 
सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ी 
शक्ति है।

रात रात भर बमबारी से परेशान हुए ईरानी, 
जान बचाने के लिए सरहदें पार करने की 

होड़, सीमाओं पर बिठाया गया सख्त पहरा
कर्तव्य की पुकार और त्याग का आदर्श: एक सच्चे नेता की अमर कहानी

धौलाधार की गोद में दिव्य आह्वान: चामुंडा देवी धाम का रहस्य और आस्था की जीवंत कथा
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Annamalai को किनारे कर BJP ने कोई सियासी 
चाल चली ह ैया पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली ह?ै

साथ ही अन्नामलाई 
को लेकर सियासी 
हलचल उस वक्त 
और तेज हो गई 
जब उन्हें केरल 

के कन्नूर में चल 
रहे प्रचार अभियान 

के बीच अचानक 
चेन्नई लौटने 

का निर्देश दिया 
गया, जहां आज 
प्रधानमंत्री नरेंद्र 

मोदी के साथ उनकी 
अहम बैठक तय की 

गयी थी।

तमिलनाडु की सियासत में इस समय जो 
उबाल दिख रहा है, उसने राष्ट्रीय राजनीति 
तक हलचल मचा दी है। भारतीय जनता 
पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई 
को विधानसभा चुनाव की सूची से बाहर 
रखे जाने ने न केवल पार्टी के अंदर बल्कि 
पूरे राजनीतिक गलियारे में तीखी बहस छेड़ 
दी है। सवाल यह नहीं है कि उन्हें टिकट 
क्यों नहीं मिला, बल्कि यह है कि क्या उन्हें 
सुनियोजित तरीके से किनारे किया गया है? 
हम आपको बता दें कि शुक्रवार को नई 
दिल्ली से जारी उम्मीदवारों की सूची में 27 
नाम शामिल थे, लेकिन अन्नामलाई का 
नाम गायब रहा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नैनार 
नागेंद्रन ने इसे सीधे तौर पर शीर्ष नेतृत्व का 
फैसला बताया तो वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष 
गोयल ने संकते दिया कि अन्नामलाई को 
व्यापक रणनीति के तहत पूरे तमिलनाडु में 
प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है, न कि किसी 
एक सीट तक सीमित रखा गया है। लेकिन 
इस एक वाक्य ने जवाब देने की बजाय कई 
सवाल खड़े कर दिये।
साथ ही अन्नामलाई को लेकर सियासी 
हलचल उस वक्त और तेज हो गई जब उन्हें 
केरल के कन्नूर में चल रहे प्रचार अभियान 
के बीच अचानक चेन्नई लौटने का निर्देश 
दिया गया, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 
के साथ उनकी अहम बैठक तय की गयी थी। 
प्रधानमंत्री के साथ अन्नामलाई की बैठक के 
बाद इस तरह के संकते मिले हैं कि पार्टी उन्हें 
पर्दे के पीछे एक बड़े चुनावी चेहरे के रूप में 
इस्तेमाल करने की तैयारी में है, खासकर तब 
जब गठबंधन के तहत भाजपा को 27 सीटों 
पर ही चुनाव लड़ना है।

हम आपको बता दें कि अन्नामलाई ने पिछले 
कुछ वर्षों में अपनी कड़ी मेहनत से पार्टी को 
तमिलनाडु में जमीन से उठाकर चर्चा के केंद्र 
में ला खड़ा किया। खास बात यह है कि 
उनके प्रशंसक और समर्थक सिर्फ तमिलनाडु 
में ही नहीं बल्कि देशभर में हैं और उनको 
एक प्रतिभाशाली नेतृत्व के रूप में देखते हैं। 
इसलिए अन्नामलाई को उम्मीदवारी नहीं 
मिलने पर हर कोई हैरान है।
हालांकि तमाम तरह की चर्चाओं पर विराम 
लगाते हुए खुद अन्नामलाई ने दावा किया 
है कि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला 
पहले ही पार्टी को लिखित रूप में दे दिया 
था। उन्होंने कहा है कि वह पूरे राज्य में 
एनडीए के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करना 
चाहते हैं, न कि किसी एक सीट तक सीमित 
रहना चाहते हैं। लेकिन राजनीति के जानकार 
इस बयान को पूरी सच्चाई मानने को तैयार 
नहीं हैं। अंदरखाने की खबरें कुछ और ही 

कहानी बयां कर रही हैं।
हम आपको बता दें कि असल खेल गठबंधन 
का है। एक साल पहले ही अन्नामलाई को 
प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया था और 
यह कदम सीधे तौर पर अन्नाद्रमुक के साथ 
रिश्ते सुधारने की रणनीति से जोड़ा गया। 
अन्नाद्रमुक प्रमुख एडप्पडी के. पलानीस्वामी 
की शर्त साफ थी कि जब तक अन्नामलाई 
किनारे नहीं होंगे, गठबंधन संभव नहीं है। 
ऐसे में पार्टी ने अपने सबसे आक्रामक चेहरे 
को ही पीछे कर दिया।
अब समीकरण देखिए। अन्नाद्रमुक को एक 
सौ अठहत्तर सीटें, भाजपा को सत्ताइस और 
अन्य सहयोगियों को बाकी सीटें दी गईं। यह 
बंटवारा साफ संकते देता है कि भाजपा ने 
तमिलनाडु में अपने विस्तार की रणनीति को 
फिलहाल गठबंधन क े दबाव में ढाल दिया 
है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 
जातीय समीकरण भी इस पूरे घटनाक्रम 

में अहम भूमिका निभा रहे हैं। अन्नामलाई 
और पलानीस्वामी दोनों एक ही समुदाय से 
आते हैं। इस समुदाय का प्रभाव पश्चिमी 
तमिलनाडु में मजबूत है और यही क्षेत्र 
चुनावी दृष्टि से निर्णायक माना जाता है। 
अन्नामलाई का तेजी से उभरना अन्नाद्रमुक 
के लिए सीधी चुनौती बन गया था। ऐसे में 
उन्हें सीमित करना राजनीतिक मजबूरी बन 
गया।
इसके चलते पिछले एक साल में अन्नामलाई 
की भूमिका लगातार कम होती गई। उन्हें 
पहले प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया, फिर 
चुनाव प्रबंधन समिति से बाहर रखा गया और 
अंततः उन्हें सिर्फ छह सीटों की जिम्मेदारी दी 
गई। यह किसी भी बड़े नेता के लिए स्पष्ट 
संकेत होता है कि उसकी पकड़ कमजोर की 
जा रही है।
अन्नामलाई संकतेों को समझ गये थे इसलिए 
फरवरी 2026 में उन्होंने छह सीटों की 
जिम्मेदारी से भी खुद को अलग कर लिया 
और इसके लिए वजह बताई पिता की 
तबीयत। लेकिन अंदर की खबर यह थी 
कि उन्हें इतने सीमित दायरे में बांधे जाने से 
नाराजगी थी। विधानसभा चुनाव में उनके 
करीबी नेताओं को भी टिकट नहीं दिया गया, 
जिससे यह संदेश और मजबूत हुआ कि यह 
सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे गुट को 
किनारे करने की रणनीति है।
अब जरा अन्नामलाई के राजनीतिक सफर 
पर नजर डालिए। उन्होंने अपने कार्यकाल 
में जिस तरह आक्रामक राजनीति की, उसने 
उन्हें युवा मतदाताओं के बीच बेहद लोकप्रिय 
बना दिया। चाहे द्रविड दलों पर तीखे हमले 
हों, या भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ जारी 

की गई फाइलें, उन्होंने हर मुद्दे को आक्रामक 
अंदाज में उठाया। उन्होंने राज्यभर में यात्रा 
कर कार्यकर्ताओं को जोड़ा, बड़े जनसमूह 
जुटाए और पार्टी का वोट प्रतिशत भी बढ़ाया। 
हालांकि लोकसभा चुनाव में सीटें नहीं मिलीं, 
लेकिन वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी ने यह 
दिखाया कि जमीन पर बदलाव हो रहा है।
यही वजह है कि उनका अचानक हाशिए पर 
जाना कई लोगों को पच नहीं रहा। पार्टी के 
अंदर भी दो राय साफ दिख रही है। एक धड़ा 
मानता है कि यह दीर्घकालिक रणनीति का 
हिस्सा है, जबकि दूसरा मानता है कि इससे 
कार्यकर्ताओं का उत्साह प्रभावित हो सकता 
है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि क्या 
अन्नामलाई की गैरमौजूदगी चुनावी नतीजों 
को प्रभावित करेगी? वह भी तब जब खुद 
पार्टी के कई नेता मानते हैं कि उनकी रैलियों 
में भारी भीड़ जुटती है और युवाओं में उनकी 
मजबूत पकड़ है।
बहरहाल, अन्नामलाई ने भले ही खुद को 
एक कार्यकर्ता बताते हुए सभी उम्मीदवारों 
के लिए प्रचार करने का ऐलान किया हो, 
लेकिन सियासत में प्रतीकात्मक संदेश भी 
उतना ही मायने रखता है जितना वास्तविक 
कदम। उनको टिकट नहीं मिलना विपक्ष को 
हमला करने का मौका दे चुका है और आने 
वाले दिनों में यह मुद्दा और गरमाने वाला 
है। देखा जाये तो तमिलनाडु का चुनाव अब 
सिर्फ सीटों का खेल नहीं रह गया है। यह 
नेतृत्व, अहंकार, रणनीति और संतुलन की 
लड़ाई बन चुका है। और इस लड़ाई के केंद्र 
में खड़े हैं अन्नामलाई, जो भले ही चुनाव 
मैदान में नहीं हैं, लेकिन पूरी राजनीति उनके 
इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है।



दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के 
बड़े हिस्से में इन दिनों मौसम ने जिस तरह 
करवट ली है, उसने आम लोगों से लेकर 
मौसम वैज्ञानिकों तक को चर्चा में ला दिया 
है। कभी तेज धूप तो कभी अचानक घिरते 
काले बादल, धूल भरी आंधियां, गरज-
चमक के साथ बारिश और कई जगहों 
पर ओलावृष्टि—यह सब मिलकर एक 
असामान्य मौसमीय स्थिति का संकेत दे 
रहे हैं। जहां एक ओर लोग गर्मी से राहत 
महसूस कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस 
अचानक बदलाव ने कई तरह की चिंताएं 
भी पैदा कर दी हैं।
दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो यहां 
सुबह से ही आसमान में बादलों का डेरा 
देखा जा रहा है। दिन चढ़ने के साथ मौसम 
और अधिक अस्थिर हो जाता है। मौसम 
विभाग ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि 
दोपहर से लेकर शाम के बीच तेज धूल भरी 
आंधी चल सकती है, जिसके साथ हल्की 
से मध्यम बारिश, बिजली गिरने और तेज 
हवाओं की संभावना बनी हुई है। येलो 
अलर्ट जारी किया गया है, जो इस बात 
का संकेत है कि लोगों को सतर्क रहने की 
आवश्यकता है। बीते दिन भी राजधानी में 
इसी तरह का नजारा देखने को मिला था, 
जब अचानक तेज हवाएं चलने लगीं और 
धूल का गुबार पूरे वातावरण में छा गया। 
कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई, 
जिससे मौसम सुहावना तो हो गया, लेकिन 
कई जगहों पर ट्रैफिक और जनजीवन 

प्रभावित हुआ। अधिकतम तापमान जहां 
30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना 
हुआ है, वहीं न्यूनतम तापमान 20 डिग्री 
तक रहने की संभावना है। यह तापमान 
सामान्य से कम है, जो इस बदलाव का 
सीधा असर दिखाता है। इस पूरे घटनाक्रम 
के पीछे मुख्य कारण सक्रिय पश्चिमी 
विक्षोभ को माना जा रहा है। यह एक ऐसी 
मौसमीय प्रणाली है, जो भूमध्यसागर के 
आसपास उत्पन्न होती है और उत्तर भारत 
में पहुंचकर मौसम को पूरी तरह बदल देती 
है। जब यह प्रणाली सक्रिय होती है, तो 
अपने साथ नमी, बादल, तेज हवाएं और 
वर्षा लेकर आती है। यही कारण है कि 
अप्रैल के महीने में, जब आमतौर पर गर्मी 
बढ़ने लगती है, उस समय इस तरह की 
ठंडी हवाएं और बारिश देखने को मिल रही 
है। मौसम विभाग के अनुसार, यह बदलाव 
8 अप्रैल तक जारी रह सकता है। इसके 

बाद कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने की 
संभावना है और धीरे-धीरे गर्मी फिर से 
अपना असर दिखाना शुरू कर सकती है।
अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, तो वहां 
स्थिति और भी ज्यादा गंभीर मानी जा रही 
है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों 
में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जो येलो 
अलर्ट से एक स्तर ऊपर होता है। इसका 
मतलब है कि यहां मौसम का प्रभाव अधिक 
तीव्र हो सकता है। तेज आंधी, बारिश और 
ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। 
हवाओं की गति 50 से 60 किलोमीटर 
प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जो पेड़ों 
के गिरने, बिजली के खंभों के नुकसान 
और फसलों को भारी क्षति पहुंचाने के लिए 
पर्याप्त है। किसानों के लिए यह स्थिति 
चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि इस 
समय कई फसलें पकने की अवस्था में 
होती हैं। ओलावृष्टि और तेज हवाएं उनकी 

मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। हालांकि, 
कुछ हद तक बारिश से मिट्टी में नमी 
बढ़ने का फायदा भी मिलता है, लेकिन 
अत्यधिक या असमय वर्षा नुकसानदेह 
साबित होती है।
बिहार में भी मौसम ने करवट लेने के संकेत 
दे दिए हैं। 5 अप्रैल से राज्य में मौसम पूरी 
तरह बदलने की संभावना जताई गई है। 
5 से 7 अप्रैल के बीच तेज हवाओं के 
साथ बारिश होने की संभावना है, जिससे 
तापमान में गिरावट आएगी। अभी तक 
जो गर्मी धीरे-धीरे बढ़ रही थी, उसमें इस 
बदलाव के कारण राहत मिलेगी। लेकिन 
साथ ही तेज हवाएं और बिजली गिरने का 
खतरा भी बना रहेगा, जिससे सावधानी 
बरतना जरूरी हो जाता है।
मध्य प्रदेश में पहले से ही आंधी, बारिश 
और ओलावृष्टि का दौर जारी है। कई 
जिलों में पिछले दिनों ओले गिरे, जिससे 
फसलों को नुकसान पहुंचा। मौसम विभाग 
ने संकेत दिए हैं कि 6 अप्रैल तक यह 
स्थिति बनी रह सकती है। यहां भी पश्चिमी 
विक्षोभ का असर स्पष्ट रूप से देखा 
जा रहा है। राजस्थान में भी स्थिति कुछ 
अलग नहीं है। कई जिलों में बारिश और 
ओलावृष्टि दर्ज की गई है। आमतौर पर 
यह राज्य गर्म और शुष्क मौसम के लिए 
जाना जाता है, लेकिन इस समय यहां भी 
बादल और बारिश ने लोगों को चौंका दिया 
है। मौसम विभाग का कहना है कि 10 
अप्रैल तक लोगों को गर्मी और लू से राहत 

मिलेगी। इसके बाद तापमान में तेजी से 
बढ़ोतरी हो सकती है और गर्म हवाएं चलने 
लगेंगी।
इस पूरे मौसमीय बदलाव का एक बड़ा 
पहलू यह भी है कि यह हमें प्रकृति के 
बदलते स्वरूप की याद दिलाता है। 
जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के 
पैटर्न में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। 
जहां पहले मौसम एक निश्चित क्रम में 
चलता था, अब उसमें अनिश्चितता बढ़ती 
जा रही है। कभी अचानक बारिश, कभी 
अत्यधिक गर्मी, तो कभी असमय ठंड—
ये सभी संकेत हैं कि पर्यावरण संतुलन 
प्रभावित हो रहा है।
लोगों के लिए यह जरूरी हो गया है कि वे 
मौसम की इन चेतावनियों को गंभीरता से 
लें। तेज आंधी और बिजली गिरने के दौरान 
खुले स्थानों पर जाने से बचना चाहिए, 
पेड़ों के नीचे खड़े नहीं होना चाहिए और 
सुरक्षित स्थानों पर रहना चाहिए। किसानों 
को भी अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए 
आवश्यक कदम उठाने चाहिए।
कुल मिलाकर, यह मौसम सिर्फ राहत 
या परेशानी का विषय नहीं है, बल्कि 
एक संकेत है कि हमें प्रकृति के साथ 
संतुलन बनाकर चलने की जरूरत है। 
दिल्ली-एनसीआर से लेकर यूपी, बिहार, 
मध्य प्रदेश और राजस्थान तक फैला यह 
मौसमीय बदलाव एक व्यापक प्रभाव का 
हिस्सा है, जो आने वाले समय में और भी 
अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है।

जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर 
में अवैध हथियारों के खिलाफ एक बड़ी 
और चौंकाने वाली कार्रवाई सामने आई 
है, जिसने कानून व्यवस्था और सुरक्षा 
एजेंसियों की सतर्कता को एक बार फिर 
साबित कर दिया है। एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड 
(एटीएस) की सूचना पर जयपुर पुलिस 
ने एमआई रोड स्थित एक लाइसेंसी गन 
हाउस पर छापा मारकर उसके मालिक 
मोहम्मद जहीरुद्दीन को गिरफ्तार किया 
है। इस कार्रवाई ने यह उजागर कर दिया 
है कि किस तरह लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय 
की आड़ में अवैध हथियारों और कारतूसों 
का कारोबार संचालित किया जा रहा था।
पूरे घटनाक्रम की शुरुआत एक खुफिया 
सूचना से हुई, जिसके आधार पर एटीएस 
और रामगंज थाना पुलिस की संयुक्त टीम 
ने सबसे पहले एमआई रोड स्थित “शिकार 
गन हाउस” पर सर्च ऑपरेशन चलाया। 
इस दौरान दुकान के सभी दस्तावेजों और 
रिकॉर्ड को जब्त कर सील कर दिया गया, 
ताकि आगे की जांच में किसी प्रकार की 

छेड़छाड़ न हो सके। प्रारंभिक जांच में ही 
कई संदिग्ध गतिविधियों के संकेत मिलने 
लगे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई को 
और आगे बढ़ाया।
इसके बाद टीम सीधे आरोपी के रामगंज 
इलाके स्थित आवास पर पहुंची, जहां 
करीब तीन घंटे तक गहन तलाशी 
अभियान चलाया गया। इस तलाशी के 
दौरान जो बरामदगी हुई, उसने पूरे मामले 
को और गंभीर बना दिया। पुलिस को यहां 
से एक अवैध .22 बोर राइफल, 282 
जिंदा कारतूस और एक टाइगर की खाल 
बरामद हुई। यह बरामदगी न केवल अवैध 
हथियारों के कारोबार की पुष्टि करती है, 
बल्कि वन्यजीव अपराध के एंगल को भी 
सामने लाती है, जो इस मामले को और 
अधिक संवेदनशील बना देता है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी 
लाइसेंसी गन स्टोर की आड़ में अवैध 
हथियारों और कारतूसों की खरीद-फरोख्त 
कर रहा था। यह एक संगठित नेटवर्क 
का हिस्सा हो सकता है, जिसमें कई अन्य 

लोग भी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल 
पुलिस इस पूरे नेटवर्क की तह तक जाने 
की कोशिश कर रही है, ताकि यह पता 

लगाया जा सके कि यह अवैध कारोबार 
कितने बड़े स्तर पर फैला हुआ है और 
इसमें किन-किन लोगों की भूमिका है।

बरामद टाइगर की खाल को फॉरेंसिक 
जांच के लिए भेजा गया है। इससे यह 
स्पष्ट किया जाएगा कि खाल असली है 

या नकली, और यदि असली है तो वह 
कितनी पुरानी है तथा उसे किस प्रकार 
हासिल किया गया। यदि यह खाल असली 
पाई जाती है, तो आरोपी पर वन्यजीव 
संरक्षण अधिनियम के तहत भी सख्त 
कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें कड़ी 
सजा का प्रावधान है।
पूछताछ के दौरान आरोपी ने यह दावा 
किया है कि राइफल और टाइगर की खाल 
उसके पास काफी समय से रखी हुई थी, 
लेकिन पुलिस इस बयान की सत्यता की 
जांच कर रही है। अधिकारियों का मानना 
है कि यह मामला केवल व्यक्तिगत स्तर 
का नहीं, बल्कि एक बड़े अवैध नेटवर्क 
का हिस्सा हो सकता है, जो लंबे समय 
से सक्रिय है।
इस पूरे मामले का खुलासा 1 अप्रैल 
को जोधपुर में हुई एक अन्य कार्रवाई 
के दौरान हुआ था। एटीएस ने वहां दो 
आरोपियों—अमीन खान और बांगें—को 
गिरफ्तार किया था, जिनके पास से एक 
अवैध 12 बोर बंदूक, 30 कारतूस और 

नकदी बरामद की गई थी। पूछताछ में 
इन आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्होंने 
यह हथियार जयपुर के इसी गन हाउस से 
खरीदे थे। यही जानकारी इस पूरे नेटवर्क 
की कड़ी बन गई और इसके आधार पर 
जयपुर में यह बड़ी कार्रवाई संभव हो पाई।
इस खुलासे के बाद एटीएस और जयपुर 
पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए गन 
हाउस मालिक को गिरफ्तार कर लिया। 
अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में 
जुटी हैं कि इस अवैध नेटवर्क के तार 
कहां-कहां तक जुड़े हुए हैं और क्या इसमें 
अन्य शहरों या राज्यों के लोग भी शामिल 
हैं।
यह मामला केवल अवैध हथियारों 
तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कानून 
व्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती भी 
है। अवैध हथियारों का प्रसार किसी भी 
समाज में अपराध की दर को बढ़ा सकता 
है और इससे सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न 
होता है। ऐसे में इस प्रकार की कार्रवाई 
न केवल अपराधियों के खिलाफ सख्त 

संदेश देती है, बल्कि आम जनता के बीच 
भी सुरक्षा का भरोसा कायम करती है।
जयपुर में हुई यह कार्रवाई यह भी दर्शाती 
है कि सुरक्षा एजेंसियां अब पहले से 
अधिक सतर्क और सक्रिय हो चुकी हैं। 
खुफिया जानकारी के आधार पर त्वरित 
और सटीक कार्रवाई करना इस बात का 
संकेत है कि कानून व्यवस्था को बनाए 
रखने के लिए सभी एजेंसियां मिलकर 
काम कर रही हैं।
फिलहाल, पुलिस की जांच जारी है और 
आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े 
और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। यह 
देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस अवैध 
कारोबार के पीछे कितनी बड़ी साजिश है 
और इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए 
क्या कदम उठाए जाते हैं। यह घटना एक 
बार फिर यह याद दिलाती है कि कानून के 
रखवालों की नजर से बचना आसान नहीं 
है और अपराध चाहे जितना भी संगठित 
क्यों न हो, अंततः वह कानून के शिकंजे 
में आ ही जाता है।

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) 
सूरत।

सूरत नगर निगम चुनाव नजदीक 
आने के साथ ही भाजपा समेत अन्य 
राजनीतिक दलों के कार्यालयों में 
भी चहल-पहल शुरू हो गई है। 
भाजपा कार्यालय में तो मानो तूफान 
सा आ गया है, क्योंकि प्रत्येक वार्ड 
में आधा दर्जन उम्मीदवार नामांकन 

दाखिल करने पहुंचे हैं। वहीं दूसरी 
ओर, अन्य दल उम्मीदवार जुटाने 
के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
इसलिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, 
अगर हम सामान्य तौर पर बात 
करें तो एक बात निश्चित है कि 
जो पार्टी लंबे समय से सत्ता में है, 
उसे दो-तीन बार चुने गए चेहरों 
को दरकिनार कर नए चेहरों को 

मौका देना चाहिए। यह समय की 
मांग है। कहने का तात्पर्य यह है 
कि जो लोग बार-बार चुने जाते 
हैं लेकिन रिश्वतखोरी, जबरन 
वसूली, छेड़छाड़, बलात्कार या 
किसी अन्य अपराध में लिप्त हैं, 
उन्हें दोबारा टिकट नहीं दिया जाना 
चाहिए, चाहे वे इसमें शामिल हों 
या न हों। यानी, पार्टी ने ‘दोबारा 

चुनाव न कराने’ का फॉर्मू ला 
अपनाया है, जिसमें अनुभवी 
युवाओं को प्राथमिकता दी गई है, 
जिन्होंने 20-30 वर्षों तक जमीनी 
स्तर पर पार्टी के लिए सक्रिय रूप 
से काम किया है और पार्टी को सत्ता 
के शिखर तक पहुंचाया है, साथ ही
उन युवा चेहरों को भी जो दस 
वर्षों से अधिक समय से पार्टी के 

साथ हैं और अपना समय पार्टी 
के लिए समर्पित किया है, और 
उन नए चेहरों को भी जिनमें देश 
सेवा की प्रबल भावना है। पार्टी 
ने युवा नेताओं को नेतृत्व सौंपकर 
उन्हें टिकट आवंटित किए हैं ताकि 
वे शहर और देश दोनों के लिए 
योगदान दे सकें। यही समय की 
मांग है।

दिल्ली, जिसे देश की राजधानी होने के 
साथ-साथ सुरक्षा व्यवस्था का मजबूत 
केंद्र माना जाता है, वहीं इन दिनों लगातार 
सामने आ रही घटनाएं लोगों के मन में 
कई तरह के सवाल खड़े कर रही हैं। 
ताजा मामला द्वारका जिले के उत्तम नगर 
इलाके का है, जहां एक किराए के कमरे 
में दो सगे भाइयों के शव मिलने से इलाके 
में सनसनी फैल गई। यह घटना जितनी 
रहस्यमयी है, उतनी ही चिंताजनक भी, 
क्योंकि शुरुआती जांच में मौत के कारण 
स्पष्ट नहीं हो पाए हैं।
शनिवार का दिन उस समय हड़कंप में 
बदल गया जब स्थानीय लोगों को सूचना 
मिली कि एक कमरे के अंदर दो लोगों के 
शव पड़े हैं। जैसे ही यह खबर पुलिस तक 
पहुंची, तुरंत टीम मौके पर पहुंची और 
दरवाजा खोलकर अंदर का दृश्य देखा, 
जिसने सभी को चौंका दिया। कमरे के 
भीतर दो पुरुषों के शव पड़े थे, जिनकी 
उम्र करीब 40 से 45 वर्ष के बीच बताई 
जा रही है।
पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों शवों 
को कब्जे में लिया और फॉरेंसिक टीम 
को मौके पर बुलाया। एफएसएल टीम ने 
कमरे की बारीकी से जांच की, हर छोटे-
बड़े सबूत को इकट्ठा किया, ताकि इस 
रहस्य से पर्दा उठाया जा सके कि आखिर 
इन दोनों भाइयों की मौत कैसे हुई। कमरे 
के भीतर की स्थिति, सामान की अवस्था, 
दरवाजे-खिड़कियों की हालत—हर पहलू 
को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ाई 
जा रही है।
शुरुआत में मृतकों की पहचान नहीं हो 
पाई थी, लेकिन बाद में पुलिस ने उनकी 
पहचान देवेंद्र, जो मोहन गार्डन का 
रहने वाला था, और अमित कुमार, जो 
उत्तम नगर के जेजे कॉलोनी इलाके का 
निवासी था, के रूप में की। जानकारी के 
मुताबिक, दोनों सगे भाई थे और कुछ ही 
दिन पहले उन्होंने नवादा इलाके में यह 
कमरा किराए पर लिया था।
इस पूरे मामले की सबसे चौंकाने वाली 
बात यह है कि शुरुआती जांच में उनके 
शरीर पर किसी तरह के स्पष्ट चोट के 
निशान नहीं मिले हैं। इससे मामला और 
भी उलझ गया है। यदि यह हत्या है, 

तो बिना संघर्ष के कैसे हुई? और यदि 
आत्महत्या है, तो दोनों ने एक साथ ऐसा 
कदम क्यों उठाया? इन सवालों के जवाब 
फिलहाल पुलिस के पास नहीं हैं।
पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के 
लिए भेज दिया है, जिसकी रिपोर्ट आने 
के बाद ही मौत के असली कारणों का 
पता चल पाएगा। फिलहाल पुलिस हर 
एंगल से जांच कर रही है—चाहे वह 
हत्या का मामला हो, आत्महत्या हो या 
फिर कोई अन्य कारण। मोबाइल फोन, 
कॉल डिटेल्स, हाल के संपर्क और उनकी 
गतिविधियों की जांच की जा रही है, ताकि 
किसी भी संदिग्ध कड़ी को पकड़ा जा 
सके।
इस घटना ने स्थानीय लोगों के मन में 
डर का माहौल पैदा कर दिया है। जिस 
कमरे में कुछ दिन पहले तक सामान्य 
जीवन चल रहा था, वहीं अब एक रहस्य 
बनकर रह गया है। पड़ोसियों का कहना 
है कि उन्होंने इन दोनों भाइयों को ज्यादा 
जानने का मौका नहीं पाया था, क्योंकि वे 
हाल ही में यहां रहने आए थे और ज्यादा 
मेलजोल भी नहीं रखते थे।
इसी बीच, राजधानी के एक अन्य इलाके 
प्रीत विहार से भी एक चौंकाने वाली घटना 
सामने आई है, जिसने दिल्ली की सुरक्षा 
व्यवस्था पर और सवाल खड़े कर दिए 
हैं। शुक्रवार देर रात एक क्लब के बाहर 
फायरिंग की घटना हुई, जिसमें 21 वर्षीय 
युवक समीर गंभीर रूप से घायल हो गया।
बताया जा रहा है कि समीर अपने दोस्तों 
के साथ क्लब में गया हुआ था। इसी 
दौरान उसके दोस्त अहरम का किसी 

अन्य व्यक्ति से विवाद हो गया। यह 
विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने 
गुस्से में गोली चला दी, जो सीधे समीर 
के घुटने में जा लगी। गोली लगते ही 
वहां अफरा-तफरी मच गई और समीर 
को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 
उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।
इस घटना के बाद आरोपी मौके से फरार 
हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी 
हुई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज 
खंगाले जा रहे हैं और प्रत्यक्षदर्शियों से 
पूछताछ की जा रही है, ताकि आरोपी को 
जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके।
इन दोनों घटनाओं को अगर एक साथ देखा 
जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि दिल्ली में 
अपराध की घटनाएं अलग-अलग रूपों में 
सामने आ रही हैं—कहीं रहस्यमयी मौतें, 
तो कहीं खुलेआम फायरिंग। यह स्थिति न 
केवल कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती है, 
बल्कि आम लोगों के मन में असुरक्षा की 
भावना भी पैदा कर रही है।
हालांकि पुलिस दोनों मामलों में सक्रियता 
से जांच कर रही है और जल्द ही खुलासा 
करने का दावा भी कर रही है, लेकिन तब 
तक ये घटनाएं लोगों के बीच चर्चा और 
चिंता का विषय बनी रहेंगी।
राजधानी की रफ्तार और चमक-दमक के 
बीच छिपी ये घटनाएं यह याद दिलाती हैं 
कि सुरक्षा और सतर्कता कितनी जरूरी 
है। हर घटना अपने पीछे कई सवाल छोड़ 
जाती है, जिनका जवाब मिलना जरूरी 
है—ताकि न केवल दोषियों को सजा मिल 
सके, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को 
रोका भी जा सके।

झारखंड के चतरा जिले से सामने आई 
एक दर्दनाक और रहस्यमयी घटना ने 
पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया 
है। एक साधारण-सी शाम, जो हर 
दिन की तरह सामान्य थी, अचानक 
एक ऐसी त्रासदी में बदल गई, जिसने 
न सिर्फ एक परिवार को उजाड़ दिया 
बल्कि पूरे समाज को सवालों के घेरे में 
खड़ा कर दिया। वेटनरी डॉक्टर जोगेंद्र 
यादव, जो रोज की तरह अपने घर लौटे 
थे, सब्जी लेकर आए और सहज भाव 
से अपने परिजनों से कहा—“खाना 
रेडी रखना, थोड़ी देर में आता हूं।” 
लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह 
उनका आखिरी वाक्य साबित होगा।
शुक्रवार की वह शाम, जो सामान्य 
लग रही थी, धीरे-धीरे चिंता में बदलने 
लगी। समय बीतता गया, रात गहराती 
गई, लेकिन जोगेंद्र यादव घर नहीं 
लौटे। परिजनों की बेचैनी बढ़ती गई। 
पहले उन्होंने सोचा कि शायद किसी 
काम में फंस गए होंगे, लेकिन जब 
देर रात तक कोई खबर नहीं मिली तो 
चिंता ने डर का रूप ले लिया। परिवार 

के लोग उन्हें ढूंढने निकल पड़े, आस-
पास के इलाकों में तलाश की, जान-
पहचान वालों से पूछताछ की, लेकिन 
हर कोशिश बेकार साबित हुई।
रात भर की बेचैनी और अनिश्चितता के 
बाद शनिवार की सुबह एक ऐसी खबर 
लेकर आई, जिसने सब कुछ बदल 
दिया। गांव के कुछ लोग, जो जंगल 
की ओर महुआ चुनने गए थे, उन्होंने 
सड़क किनारे झाड़ियों में एक शव 
पड़ा देखा। यह दृश्य इतना भयावह था 
कि वे तुरंत घबरा गए और पुलिस को 
सूचना दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची 
और शव की पहचान हुई, तो यह पुष्टि 
हुई कि वह जोगेंद्र यादव ही थे।
इस खबर के फैलते ही पूरे इलाके में 
सनसनी फैल गई। एक शांत गांव, जहां 
आमतौर पर दिनचर्या सादगी से चलती 
है, अचानक भय और आक्रोश से भर 
गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल 
हो गया। जिस व्यक्ति ने कुछ घंटों 
पहले ही घर लौटने का वादा किया था, 
वह अब निर्जीव अवस्था में झाड़ियों 
के बीच मिला—यह सच्चाई किसी के लिए भी स्वीकार करना आसान नहीं था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 

शव को अपने कब्जे में लिया और 
पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ 
ही, घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य 
जुटाने के लिए फोरेंसिक टीम और डॉग 
स्क्वायड को भी बुलाया गया। जांच के 
दौरान मृतक की बाइक और मोबाइल 
फोन भी बरामद किए गए, जिन्हें अब 
सबूत के तौर पर खंगाला जा रहा है।
प्रथम दृष्टया यह मामला एक 
सुनियोजित हत्या का प्रतीत हो रहा 
है। जिस तरह से शव को झाड़ियों 
में फेंका गया, वह यह संकेत देता 
है कि अपराधियों ने अपनी पहचान 
छिपाने और सबूत मिटाने की कोशिश 
की होगी। हालांकि, अभी तक पुलिस 
किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है और 
हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच 
कर रही है।
इस घटना ने कई सवाल खड़े कर 
दिए हैं। आखिर जोगेंद्र यादव घर से 
निकलने के बाद कहां गए? किससे 
उनकी मुलाकात हुई? क्या यह किसी 
व्यक्तिगत रंजिश का मामला है या 
फिर इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र 

छिपा हुआ है? इन सभी सवालों के 
जवाब फिलहाल पुलिस की जांच पर 
निर्भर हैं। परिजनों के अनुसार, जोगेंद्र 
यादव का किसी से कोई विवाद नहीं 
था। वे एक साधारण जीवन जीने वाले, 
अपने काम में लगे रहने वाले व्यक्ति 
थे। एक वेटनरी डॉक्टर के रूप में वे 
गांव और आसपास के क्षेत्रों में जानवरों 
का इलाज करते थे और लोगों के बीच 
उनकी अच्छी पहचान थी। ऐसे व्यक्ति 
की इस तरह से हत्या होना न केवल 
चौंकाने वाला है, बल्कि यह समाज की 
सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा 
करता है।
गांव के लोगों में इस घटना को लेकर 
भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि 
अगर एक सम्मानित और शांत स्वभाव 
के व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना 
हो सकती है, तो आम आदमी की 
सुरक्षा का क्या होगा? लोगों ने प्रशासन 
से मांग की है कि इस मामले की गहन 
जांच की जाए और दोषियों को जल्द 
से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी 
जाए।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि 
वे हर संभव एंगल से जांच कर रहे 
हैं। कॉल डिटेल्स, लोकेशन ट्रैकिंग, 
आसपास के सीसीटीवी फुटेज (यदि 
उपलब्ध हो) और स्थानीय लोगों से 
पूछताछ—इन सभी माध्यमों से सुराग 
जुटाने की कोशिश की जा रही है।
इस घटना ने एक बार फिर यह दिखा 
दिया है कि जिंदगी कितनी अनिश्चित हो 
सकती है। एक सामान्य-सी दिनचर्या, 
एक साधारण-सा वाक्य—“थोड़ी देर 
में आता हूं”—और फिर अचानक सब 
कुछ खत्म हो जाना। यह सिर्फ एक 
अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि यह 
उस दर्द, उस शून्यता और उस सवाल 
की कहानी है, जिसका जवाब हर कोई 
जानना चाहता है।
अब पूरे इलाके की नजर पुलिस जांच 
पर टिकी हुई है। लोग इंतजार कर रहे 
हैं उस दिन का, जब इस रहस्य से पर्दा 
उठेगा और जोगेंद्र यादव को न्याय 
मिलेगा। लेकिन तब तक, यह घटना 
एक अनकही पीड़ा और अधूरी कहानी 
बनकर सबके दिलों में गूंजती रहेगी।
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जयपुर में गन हाउस की आड़ में हथियारों का काला 
खेल: एटीएस की कार्रवाई से खुला बड़ा नेटवर्क

“थोड़ी देर में आता हूं” कहकर निकले डॉक्टर की रहस्यमयी मौत: चतरा की खामोशी में गूंजता एक अनसुलझा सवाल

राजधानी में रहस्यमयी मौतें और बढ़ती 
वारदातें: द्वारका के कमरे से लेकर प्रीत विहार 

की गोलीबारी तक डर का फैलता साया

अचानक बदला मौसम का मिजाज: दिल्ली-NCR से लेकर यूपी-बिहार तक 
आंधी, बारिश और ओलों का दौर, आखिर प्रकृति दे रही है क्या संकेत?

सूरत नगर निगम चुनाव: ‘पुनरावृत्ति न हो’ की मांग 
के साथ युवा चेहरों को अवसर देने में तेजी आई है
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सूरत। देश की औद्योगिक राजधानी माने 
जाने वाले सूरत में आवश्यक ऊर्जा 
संसाधनों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित 
करने के लिए प्रशासन ने एक अहम और 
दूरगामी पहल की है। पेट्रोल, डीज़ल, 
गैस और उर्वरक जैसी जरूरी वस्तुओं 
की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था 
की समीक्षा के लिए जिला सेवा सदन में 
एक उच्चस्तरीय रिव्यू मीटिंग आयोजित 
की गई, जिसकी अध्यक्षता गुजरात 
स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 
मैनेजिंग डायरेक्टर अवंतिका सिंह ने की। 
इस बैठक में लिए गए निर्णयों को सूरत के 
लाखों उपभोक्ताओं और उद्योगों के लिए 
राहत भरा और भविष्य की जरूरतों के 
अनुरूप माना जा रहा है।
बैठक के दौरान अवंतिका सिंह ने स्पष्ट 
किया कि वर्तमान में राज्य में पेट्रोल, 
डीज़ल, गैस और उर्वरकों की पर्याप्त 
उपलब्धता बनी हुई है और आपूर्ति 
श्रृंखला को सुचारू बनाए रखने के लिए 
सभी आवश्यक कदम उठाए जा चुके 
हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर, 
विशेषकर मिडिल ईस्ट में चल रहे हालात 
के बावजूद सूरत में सप्लाई सिस्टम पर 
कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ा है। 
इसका मुख्य कारण जिला प्रशासन, नगर 
निगम और संबंधित एजेंसियों के बीच 
बेहतर समन्वय और समय पर की गई 
योजना है।
इस बैठक की सबसे बड़ी घोषणा घरेलू 
PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शन 
को लेकर की गई, जो आम लोगों के लिए 
सीधे तौर पर लाभकारी है। अवंतिका 

सिंह ने बताया कि सूरत शहर में वर्तमान 
में लगभग 15.20 लाख घरेलू PNG 
कनेक्शन सक्रिय हैं, जो इस शहर की 
आधुनिक ऊर्जा संरचना को दर्शाता है। 
गैस कनेक्शन को और अधिक बढ़ावा 
देने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि 
30 जून 2026 तक नए घरेलू PNG 
कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को 
₹500 की छूट दी जाएगी। यह छूट सीधे 
उपभोक्ताओं के बिल में क्रेडिट के रूप 
में समायोजित की जाएगी, जिससे उन्हें 
तत्काल आर्थिक राहत मिलेगी।
इस पहल के पीछे केंद्र सरकार की 
गाइडलाइन का भी महत्वपूर्ण योगदान 
है, जिसमें स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा के 

रूप में PNG को प्राथमिकता देने पर जोर 
दिया गया है। बैठक में यह भी तय किया 
गया कि केवल घरेलू उपयोग ही नहीं, 
बल्कि शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों 
और सामुदायिक संस्थानों को भी PNG 
कनेक्शन देने में प्राथमिकता दी जाएगी। 
इससे न केवल ऊर्जा की उपलब्धता 
सुनिश्चित होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण 
की दिशा में भी एक सकारात्मक कदम 
माना जाएगा। कमर्शियल PNG कनेक्शन 
के क्षेत्र में भी तेजी से काम हो रहा है। 
जिले में अब तक 1805 आवेदन प्राप्त हुए 
हैं, जिनमें से कई महत्वपूर्ण संस्थानों जैसे 
अस्पतालों और रेलवे कैंटीन के आवेदन 
स्वीकृत किए जा चुके हैं। इससे यह स्पष्ट 

होता है कि सूरत में गैस आधारित ऊर्जा 
प्रणाली को व्यापक स्तर पर अपनाया जा 
रहा है, जो भविष्य में ऊर्जा सुरक्षा के लिए 
बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। बैठक में 
जिला आपूर्ति अधिकारी दर्शन शाह ने एक 
और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए 
बताया कि HPCL, BPCL और IOCL 
जैसी प्रमुख तेल कंपनियों के डीलरों द्वारा 3 
किलो और 5 किलो के छोटे गैस सिलेंडरों 
की सप्लाई भी शुरू कर दी गई है। यह 
कदम विशेष रूप से उन लोगों के लिए 
फायदेमंद है, जो कम मात्रा में गैस की 
जरूरत रखते हैं या अस्थायी रूप से शहर 
में रह रहे हैं। सबसे उल्लेखनीय निर्णयों 
में से एक PNG कनेक्शन की प्रक्रिया 

को सरल और तेज करना भी रहा। पहले 
जहां नए कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं 
को लगभग 45 दिन का इंतजार करना 
पड़ता था, वहीं अब इस समय-सीमा को 
घटाकर मात्र 7 दिन कर दिया गया है। यह 
बदलाव न केवल उपभोक्ता सुविधा को 
बढ़ाएगा, बल्कि गैस कनेक्शन के विस्तार 
को भी गति देगा।
इस उच्चस्तरीय बैठक में जिला कलेक्टर 
डॉ. सौरभ पारधी, नगर आयुक्त एम. 
नागराजन, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ 
अधिकारी और तेल-गैस कंपनियों के 
प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर 
यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि 
सूरत में ऊर्जा आपूर्ति की व्यवस्था न 
केवल वर्तमान जरूरतों को पूरा करे, 
बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए भी 
तैयार रहे। विशेषज्ञों का मानना है कि 
यह रिव्यू मीटिंग केवल एक औपचारिक 
बैठक नहीं, बल्कि सूरत के ऊर्जा प्रबंधन 
को एक नई दिशा देने वाला कदम है। 
PNG कनेक्शन को बढ़ावा देना, प्रक्रिया 
को सरल बनाना और आपूर्ति श्रृंखला को 
मजबूत करना—ये सभी निर्णय शहर को 
अधिक आत्मनिर्भर और पर्यावरण के प्रति 
जिम्मेदार बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण 
साबित होंगे। कुल मिलाकर, सूरत में 
आयोजित यह बैठक यह संकेत देती है कि 
प्रशासन ऊर्जा सुरक्षा को लेकर पूरी तरह 
सतर्क और सक्रिय है। आने वाले समय 
में इन फैसलों का असर न केवल आम 
लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा, बल्कि शहर 
के औद्योगिक और आर्थिक विकास को भी 
नई गति मिलेगी।

सूरत। गुजरात की आर्थिक राजधानी 
सूरत में आगामी 26 अप्रैल को होने 
वाले नगर निगम चुनाव को लेकर 
सियासी हलचल तेज हो गई है। चुनावी 
तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी 
ने उम्मीदवार चयन की दिशा में एक 
अहम और निर्णायक कदम उठाते हुए 
बड़ी छंटनी की प्रक्रिया पूरी कर ली है। 
पार्टी की हालिया कोऑर्डिनेशन मीटिंग 
में कुल 2078 दावेदारों में से पहले 
चरण में 360 नामों को शॉर्टलिस्ट 
किया गया है, जबकि 1718 दावेदारों 
को इस दौड़ से बाहर कर दिया गया। 
यह प्रक्रिया न केवल संगठन की 
रणनीतिक गंभीरता को दर्शाती है, 
बल्कि यह भी संकेत देती है कि पार्टी 
इस बार चुनाव को लेकर कोई जोखिम 
लेने के मूड में नहीं है।
सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कुल 
120 सीटों के लिए यह चयन प्रक्रिया 
बेहद प्रतिस्पर्धात्मक रही। हर वार्ड 
में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और 

नेताओं ने टिकट के लिए दावेदारी पेश 
की थी, जिससे पार्टी के सामने योग्य 
उम्मीदवारों के चयन की चुनौती और 
भी कठिन हो गई थी। इसी को ध्यान 
में रखते हुए पार्टी ने एक सुनियोजित 
और चरणबद्ध प्रक्रिया अपनाई, जिसमें 
पहले चरण में हर सीट के लिए तीन-
तीन संभावित उम्मीदवारों का पैनल 
तैयार किया गया। इस प्रकार कुल 
360 नामों की सूची बनाई गई, जो अब 
अगले चरण में प्रवेश कर चुकी है।
इस चयन प्रक्रिया के दौरान आयोजित 
कोऑर्डिनेशन मीटिंग काफी लंबी 
और गहन रही। इसमें पार्टी के वरिष्ठ 
नेता, संगठन के प्रमुख पदाधिकारी 
और स्थानीय इकाइयों के जिम्मेदार 
कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में प्रत्येक 
दावेदार के राजनीतिक अनुभव, 
संगठन में उनकी सक्रियता, जनाधार, 
पिछले चुनावी प्रदर्शन और क्षेत्र में 
उनकी स्वीकार्यता जैसे कई महत्वपूर्ण 
पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। 

यह सुनिश्चित करने की कोशिश की 
गई कि केवल वही उम्मीदवार आगे 
बढ़ें, जिनमें जीतने की वास्तविक 

क्षमता हो और जो पार्टी की विचारधारा 
के प्रति पूरी तरह समर्पित हों।
सूत्रों के अनुसार, इस बार उम्मीदवार 

चयन में पार्टी ने कुछ नए मानकों 
को भी प्रमुखता दी है। जहां एक ओर 
अनुभवी और पुराने नेताओं के अनुभव 

को महत्व दिया गया है, वहीं दूसरी 
ओर युवा और नए चेहरों को भी मौका 
देने पर विशेष जोर दिया गया है। पार्टी 
का मानना है कि नई ऊर्जा और नए 
विचार चुनावी मैदान में सकारात्मक 
बदलाव ला सकते हैं और मतदाताओं 
के बीच एक नया संदेश पहुंचा सकते 
हैं। चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और 
संतुलन बनाए रखने के लिए विभिन्न 
स्तरों पर फीडबैक भी लिया गया। 
स्थानीय कार्यकर्ताओं, क्षेत्रीय नेताओं 
और संगठन के विभिन्न विंग्स से प्राप्त 
सुझावों को भी ध्यान में रखा गया, 
ताकि किसी भी स्तर पर असंतोष की 
स्थिति न बने। हालांकि इतनी बड़ी 
संख्या में दावेदारों के बीच छंटनी 
करना आसान नहीं था, लेकिन पार्टी 
नेतृत्व ने सामूहिक विचार-विमर्श के 
जरिए इस चुनौती को पार किया।
अब इस प्रक्रिया का अगला और सबसे 
महत्वपूर्ण चरण शुरू होने जा रहा है। 
शॉर्टलिस्ट किए गए 360 नामों की 

सूची को पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के 
पास भेजा जाएगा, जहां अंतिम निर्णय 
लिया जाएगा कि 120 सीटों पर कौन-
कौन उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे 
जाएंगे। यह चरण दावेदारों के लिए 
बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि 
यहीं से उनकी राजनीतिक किस्मत तय 
होगी।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना 
है कि सूरत जैसे महत्वपूर्ण शहर में 
चुनाव जीतना केवल स्थानीय मुद्दों तक 
सीमित नहीं होता, बल्कि यह राज्य 
और राष्ट्रीय स्तर पर भी संदेश देता है। 
ऐसे में भाजपा की यह रणनीति स्पष्ट 
रूप से दर्शाती है कि पार्टी हर सीट पर 
मजबूत और जीतने वाले उम्मीदवार 
को ही उतारना चाहती है।
इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पार्टी ने 
यह भी ध्यान रखा है कि सामाजिक 
और क्षेत्रीय संतुलन बना रहे। 
विभिन्न समुदायों, वर्गों और क्षेत्रों को 
प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है, 

ताकि चुनाव में व्यापक समर्थन हासिल 
किया जा सके।
बड़ी संख्या में दावेदारों के बाहर होने 
से कुछ हद तक असंतोष की संभावना 
से भी इनकार नहीं किया जा सकता, 
लेकिन पार्टी नेतृत्व इस स्थिति को 
संभालने के लिए भी सक्रिय नजर 
आ रहा है। वरिष्ठ नेता लगातार 
कार्यकर्ताओं से संवाद बनाए हुए हैं 
और उन्हें संगठन के साथ जुड़े रहने के 
लिए प्रेरित कर रहे हैं।
अब सभी की नजरें पार्लियामेंट्री बोर्ड 
के अंतिम फैसले पर टिकी हैं। यह 
फैसला न केवल उम्मीदवारों की सूची 
को अंतिम रूप देगा, बल्कि यह भी 
तय करेगा कि सूरत नगर निगम चुनाव 
में भाजपा किन चेहरों के साथ मैदान 
में उतरेगी। चुनावी सरगर्मियों के बीच 
यह प्रक्रिया राजनीतिक दृष्टि से बेहद 
महत्वपूर्ण मानी जा रही है, और आने 
वाले दिनों में इसके परिणाम सूरत की 
राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं।

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।
सूरत शहर और गुजरात के बाहर के 
राज्यों में प्रवासी संरक्षण समिति और 
उपभोक्ता संरक्षण एवं अनुसंधान केंद्र 
के माध्यम से सेवाएं दी जा रही हैं। 
सूरत में, 25-30 साल पहले, उधना 
मेन रोड पर स्थित अरिहंत मिल के 
मालिक गजानंदजी मालपानी थे। 
शांतिलाल बाफना ने उनसे यह मिल 
किराए पर ली थी। कछु समय तक 
मिल अच्छी तरह से चल रही थी। 
छपाई और रंगाई का काम चल रहा 
था, तय किराया समय पर दिया जा 
रहा था। एक दिन सुबह शांतिलाल 
बाफना और उनकी पत्नी सुबह की 
सैर पर निकले थे, तभी अचानक 
एक रेत और बजरी से भरे ट्रक ने 
उन्हें कुचल दिया। इसके बाद, 
शांतिलालजी बाफना भातर चार रोड 
स्थित अपने घर में दिन-प्रतिदिन के 
मानसिक तनाव के कारण लंबे समय 
तक बीमार रहे और बिस्तर पर पड़ 
गए। इस दौरान, उनके रिश्तेदारों 
के माध्यम से उनसे मुलाकात हुई 
और उन्होंने अपनी दयनीय स्थिति, 
आर्थिक और मानसिक स्थिति बताई 
कि वे वर्तमान स्थिति में मिल चलाने 
में असमर्थ हैं। उन्होंने बताया कि 
मिल के मालिक उद्योगपति गजानंद 
मालपानीजी हैं और उन्होंने अभी 
तक किराया नहीं चुकाया है। रसायन 
व्यापारियों, रंग व्यापारियों और मिल 
के पुर्जों के लाखों रुपये के कर्ज 
अभी तक चुकाए नहीं गए थे। ये 
सब सुनकर शांतिलाल, बाफनाजी के 
साथ गजानंद मालपानी जी से मिलने 
उनके घर गए। गजानंद मालपानी जी 
ने उन्हें पूरी स्थिति बताने पर सहमति 
जताई और व्यापारियों के रंगे और छपे 
हुए कपड़े मिल को देने और प्राप्त 
राशि से उनका किराया चुकाने तथा 
बिना छपे हुए भूरे कपड़े व्यापारियों 

को वापस करने और आपसी सहमति 
से समाधान निकालने के लिए समय 
मांगा।
सूरत के बाहर कर्नाटक और बैंगलोर 
जैसे राज्यों में, चिकपेट में एलटीसी 
नाम की एक दुकान या फर्म अपने 
शेठ ऋकाभचंदजी के नाम से 
जानी जाती थी। उनकी मुलाकात 
जोधराजजी से तब हुई जब सूरत 
टेक्सटाइल मार्केट के व्यापारी करोड़ों 
रुपये की साड़ियों और ड्रेस मटेरियल 
का व्यापार कर रहे थे। वे लंबे समय 
से एक-दूसरे के साथ व्यापार कर रहे 
थे, इसलिए उनके बीच घनिष्ठ संबंध 
थे। जोधराजजी ने ऋकाभचंदजी को 
बताया कि अगर हम कडोदरा और 
जोल्वा में एक रंगाई-मुद्रण मिल 
परियोजना स्थापित करें, तो अच्छा 
मुनाफा होगा। और अगर हमारे 
अपने कपड़े छपेंगे और लोगों और 
व्यापारियों के कपड़े भी छपेंगे और 
रंगे जाएंगे, तो अच्छी आय होगी। 
इसलिए, जोधराजजी पर भरोसा करते 
हुए, उन्होंने मिल में लाखों रुपये का 
निवेश किया। कुछ समय तक तो 
अच्छी आय हुई। फिर, जैसे-जैसे 
दिन बीतते गए, मिल में लाखों रुपये 
का घाटा होने लगा, जिसके कारण 
बैंगलोर क ेएक व्यापारी ऋकाभचंदजी 
को अचानक इसकी जानकारी मिली 
और उन्होंने सूरत में रहने वाले अपने 
रिश्तेदारों से बात की और उन्हीं 
रिश्तेदारों के माध्यम से ऋकाभचंदजी 
हमसे मिले। हमने उनकी मिल के 
आय-व्यय और घाट े पर चर्चा की। 
एक-दूसरे के बारे में सोचते हुए हम 
प्रतिभा मिल के मालिक प्रमोदभाई 
चौधरी जी की मिल गए और कडोदरा 
और जोल्वा मिल के घाटे के बारे 
में बात की। मिल पर बैंक का कर्ज 
था, मशीनरी पर कर्ज था और रंग व 
रसायन व्यापारियों का पैसा बकाया 

था, इसलिए मिल चलाना संभव नहीं 
था। एक-दूसरे के घाट ेके कारण दोनों 
के रिश्ते खराब हो गए। फिर वे प्रतिभा 
मिल के मालिक प्रमोदभाई चौधरी जी 
से मिले। वे उनकी मिल गए और 
उनके दफ्तर में बैठकर एक-दूसरे के 
कर्ज और घाट ेपर चर्चा की और मिल 
बेचने या बैंक का कर्ज चुकाने के लिए 
मिल और मशीनरी बेचने के बारे में 
बात की। एक-दूसरे की बातें सुनने के 
बाद वे मिल की मशीनरी और जमीन 
बेचकर एक-दूसरे से समझौता करने 
पर सहमत हो गए।
कर्नाटक क े बेंगलुरु के चिकपेट 
में, प्रिंस एंटरप्राइज नाम की दुकान 
के मालिक जोराराम चौधरी थे। 
एक समय ऐसा था जब बेंगलुरु के 
चिकपेट स्थित प्रिंस नाम की दुकान 
चौबीसों घंट,े दिन-रात खुली रहती 
थी। एक समय कर्नाटक, दक्षिण 
प्रदेश और आंध्र प्रदेश में, बेंगलुरु 
के चिकपेट स्थित प्रिंस नाम की 
दुकान के मालिक बड़े-बड़े शोरूमों 
को लाखों-करोड़ों रुपये की साड़ियाँ 
और परिधान सामग्री की आपूर्ति करते 
थे। वे बेंगलुरु स्थित प्रिंस नाम की 
दुकान के मालिक जोराराम चौधरी 
और सूरत टके्सटाइल मार्केट के 
व्यापारियों और मिल मालिकों को 
लाखों-करोड़ों रुपये की साड़ियाँ 
और परिधान सामग्री उधार देते थे। 
सूरत के व्यापारी आपसी भरोसे के 
आधार पर उन्हें साड़ियाँ और परिधान 
सामग्री उधार देते थे। लेकिन 6 
दिसंबर को कोयंबटूर में शोभा नाम 
की एक दुकान के बहुत बड़े शोरूम 
में अचानक बम फटा और आग लग 
गई। शोभा नामक दुकान के शोरूम 
के मालिक को करोड़ों रुपये का भारी 
नुकसान हुआ। कोयंबटूर स्थित शोभा 
नामक इस दुकान को बेंगलुरु के 
प्रिंस नामक शोरूम से जोरा रामजी 

चौधरी के माध्यम से करोड़ों रुपये का 
माल मिलता था। आग लगने से हुए 
नुकसान के कारण उन्हें भारी हानि 
हुई। इससे उनकी आर्थिक स्थिति 
बिगड़ गई और सूरत के कपड़ा 
व्यापारियों और मिल मालिकों को 
भुगतान करने में काफी कठिनाई हुई। 
एक मिल मालिक के माध्यम से जोरा 
रामजी चौधरी से संपर्क किया गया। 
उनके व्यवसाय की सारी जानकारी 
प्राप्त करने और नुकसान का कारण 
जानने के बाद, सूरत के व्यापारियों के 
माध्यम से उन्होंने पूनम एंटरप्राइजेज 
के नए नाम से प्रिंस नामक एक नई 
दुकान शुरू की। इसी प्रकार, विदेशों 
के कई शहरों जैसे इरोड, तिरुचि, 
बरगुर, कोयंबटूर, कृष्णागिरी, 
मद्रास और मंुबई क े उल्हासनगर 
में व्यापारियों ने बिना किसी पुलिस 
कार्रवाई, झगड़े, असामाजिक तत्वों 
की किसी भी गड़बड़ी या अवैध 
कृत्य के अपने विवादों का निपटारा 
किया है। हमारा संगठन बिना किसी 
कमीशन या किसी प्रकार की अपेक्षा 
के जनहित में काम कर रहा है। 
अन्य संगठनों और समूहों की तरह, 
जो तथाकथित सिडिकेट समूहों के 
माध्यम से कार्यालय खोलकर बैठे 
रहते हैं, वे व्यापारियों, बिल्डरों और 
किसानों की जमीनों में फंसी रकम, 
साथ ही कई विलेख और लेनदेन के 
दस्तावेज भी वसूलते हैं। हीरे और 
कपड़ा बाजार के व्यापारियों से फंसी 
रकम की वसूली के लिए, ये सिंडिकेट 
फंसी हुई रकम का 30% से 35% 
हिस्सा वसूलते हैं और इसके अलावा 
विशिष्ट अग्रिम कार्यों के लिए भी पैसे 
लेते हैं। इस प्रकार, हमारा संगठन 
नीति और कानूनी न्याय प्रणाली के 
माध्यम से न्याय प्रदान करता है। और 
हमारा संगठन आज तक इसी उद्देश्य 
के साथ काम कर रहा है।

भारतीय लोकतंत्र की सबस ेबड़ी ताकत उसकी 
मतदाता सचूी मानी जाती ह,ै जहां हर नागरिक 
की पहचान और अधिकार दर्ज होते हैं। लेकिन 
जब इसी सचूी स ेउन लोगों के नाम गायब 
हो जाएं, जिनका संबधं दशे के गौरवशाली 
इतिहास से रहा हो, तो सवाल केवल एक 
परिवार का नहीं, बल्कि परूी व्यवस्था का बन 
जाता ह।ै पश्चिम बगंाल में सामने आया ताजा 
मामला इसी विडबना को उजागर करता ह,ै 
जहां महान कलाकार नदंलाल बोस के परिवार 
के सदस्यों के नाम ही मतदाता सूची से गायब 
हो गए हैं।
नदंलाल बोस, जिन्होंन े भारतीय सवंिधान 
की मलू पाडुंलिपि को अपन े कला कौशल 
स ेसजाया था, भारतीय कला जगत के उन 
स्तंभों में गिन ेजाते हैं जिनका योगदान आज 
भी दशे की पहचान का हिस्सा ह।ै वे विश्व 
कवि रवींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे और उनकी 
कला में भारतीयता, ससं्कृति और स्वतत्रता 
आदंोलन की झलक साफ दिखाई देती थी। 
ऐस े महान व्यक्तित्व के परिवार को आज 
अपन ेही लोकतांत्रिक अधिकार के लिए सघंर्ष 
करना पड़ रहा ह,ै यह स्थिति कई सवाल खड़े 
करती ह।ै
मामला उनके पोते सपु्रबदु्ध सेन और उनकी 
पत्नी दीपा सेन से जडु़ा ह,ै जिनकी उम्र क्रमशः 
88 और 82 वर्ष बताई जा रही ह।ै यह बजुरु्ग 
दपंत्ति वर्षों से अपन े अधिकार का उपयोग 
करते हएु मतदान करते आए हैं, लेकिन इस 
बार जब उन्होंने मतदाता सचूी देखी, तो पाया 
कि उनका नाम उसमें शामिल ही नहीं ह।ै 
यह केवल एक प्रशासनिक चकू नहीं, बल्कि 

उनके लिए गहरी पीड़ा और आक्रोश का 
कारण बन गई।
जानकारी के अनसुार, शुरुआत में उनके नाम 
को ‘अडंर ट्रायल’ सचूी में रखा गया था। यह 
वह स्थिति होती ह,ै जब किसी मतदाता के 
दस्तावजेों या निवास सबंंधी जानकारी की 
पषु्टि की जानी होती ह।ै इसके बाद चनुाव 
आयोग के निर्देश पर सपु्रबदु्ध सेन और दीपा 
सने दोनों सुनवाई के लिए उपस्थित हएु। 
उन्होंन ेसभी आवश्यक दस्तावेज जमा किए, 
यहा ंतक कि अधिकारियों ने उनके घर जाकर 
सत्यापन भी किया। इसके बावजूद, जब 
अतंिम मतदाता सचूी जारी हईु, तो उनका नाम 
उसमें शामिल नहीं था।
यहा ंतक कि उनके साथ लबंे समय से रह रहे 
चक्रधर नाइक का नाम भी सचूी स ेगायब पाया 
गया। इससे यह स्पष्ट होता ह ै कि समस्या 
केवल एक या दो व्यक्तियों तक सीमित नहीं 
ह,ै बल्कि यह व्यापक स्तर पर किसी त्रुटि या 
लापरवाही की ओर इशारा करती ह।ै
इस परू ेघटनाक्रम पर सपु्रबद्ध सने न ेगहरा रोष 
व्यक्त किया ह।ै उन्होंन ेसाफ शब्दों में कहा 
कि वे अब दोबारा मतदान नहीं करेंगे, क्योंकि 
उन्होंन े अपन े जीवन में कई बार मतदान 
किया ह ैऔर अब इस तरह की स्थिति का 
सामना करना उनके लिए बेहद निराशाजनक 
ह।ै उनका यह बयान केवल व्यक्तिगत गसु्से 
का प्रतीक नहीं ह,ै बल्कि यह उस निराशा 
को दर्शाता ह,ै जो किसी नागरिक को अपने 
अधिकार से वचंित होन ेपर महससू होती ह।ै
उन्होंन े यह भी बताया कि प्रशासनिक 
अधिकारी, जिनमें एसडीओ और बीडीओ 

कार्यालय के कर्मचारी शामिल थे, उनके घर 
आए और सभी जानकारी एकत्रित कर जिला 
प्रशासन को सौंपी। इसके बावजूद उनका 
नाम सचूी से गायब रहना समझ से पर े ह।ै 
सपु्रबदु्ध सेन न े यह भी उल्लेख किया कि 
उनके रिश्तेदारों में नोबेल परुस्कार विजेता 
अर्थशास्त्री अमर्त्य सने का नाम भी चर्चा में 
आया, और सभंवतः उनके स्थायी निवास को 
लकेर कुछ भ्रम पैदा हआु हो। लेकिन उन्होंने 
स्पष्ट किया कि वे स्वय ंस्थायी रूप से वहीं 
रहते हैं, ऐसे में उनका नाम हटाया जाना परूी 
तरह अनचुित है।
पश्चिम बगंाल में चुनाव स े पहले मतदाता 
सचूी के विशषे सकं्षिप्त पनुरीक्षण (SIR) की 
प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य 
सचूी को अधिक सटीक और अद्यतन बनाना 
होता ह,ै लेकिन इसी प्रक्रिया को लेकर कई 
जगहों से शिकायतें सामन ेआ रही हैं। कई 
नागरिकों का दावा ह ैकि उनके नाम भी बिना 
किसी स्पष्ट कारण के सचूी स ेहटा दिए गए 
हैं।
यह घटना केवल एक प्रशासनिक गलती 
के रूप में नहीं देखी जा सकती, बल्कि 
यह लोकतातं्रिक प्रक्रिया में विश्वास को भी 
प्रभावित करती ह।ै जब एक बजुरु्ग दपंत्ति, 
जिसन ेजीवन भर अपने अधिकार का उपयोग 
किया, अचानक खदु को इस सचूी से बाहर 
पाता ह,ै तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है 
कि क्या व्यवस्था में कहीं गभंीर खामी ह।ै
लोकततं्र की मजबूती इस बात पर निर्भर करती 
ह ैकि हर नागरिक को समान अधिकार और 
अवसर मिल।े

सरूत। देश के प्रमुख औद्योगिक शहरों में 
शामिल सरूत में उद्योगों की ऊर्जा जरूरतों को 
तेजी और सगुमता से पूरा करन ेकी दिशा में 
एक बड़ा और व्यावहारिक कदम उठाया गया 
ह।ै इडंस्ट्रीज़ को निर्बाध गसै सप्लाई और 
कारीगरों को आसान ईंधन उपलब्ध कराने के 
उद्देश्य से शनिवार को अठवा लाइन्स स्थित 
सर्किट हाउस में एक महत्वपरू्ण उच्चस्तरीय 
बठैक आयोजित की गई। इस बठैक की 
अध्यक्षता गजुरात गसै की मैनेजिगं डायरके्टर 
अवतंिका सिहं (आईएएस) ने की, जिसमें 
उद्योग जगत, प्रशासन और गसै कंपनियों के 
बीच समन्वय को मजबूत करने पर विशषे 
जोर दिया गया।
इस बठैक में द सदर्न गजुरात चैंबर ऑफ 
कॉमर्स एडं इडंस्ट्री के प्रमुख पदाधिकारियों, 
विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों, 
गसै कंपनियों के अधिकारियों और जिला 
आपरू्ति विभाग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 
सभी न ेमिलकर उन समस्याओं और चनुौतियों 
पर चर्चा की, जिनका सामना उद्योगों और 
श्रमिकों को गसै आपरू्ति के मामले में करना 
पड़ रहा था, और उनके समाधान के लिए 
ठोस निर्णय लिए गए।
बठैक का सबस े महत्वपरू्ण और राहत दनेे 
वाला निर्णय यह रहा कि अब इंडस्ट्रियल 
PNG (पाइप्ड नेचरुल गसै) कनेक्शन 
केवल 7 दिनों के भीतर उपलब्ध कराया 
जाएगा। पहल े इस प्रक्रिया में लगभग 45 
दिन का समय लगता था, जिसस ेउद्योगों की 
उत्पादन क्षमता प्रभावित होती थी और कई 
बार नई इकाइयों को शुरू करन ेमें दरेी होती 
थी। इस समय-सीमा को घटाकर एक सप्ताह 
करना सरूत की औद्योगिक रफ्तार को और 
तेज करन ेवाला कदम माना जा रहा ह।ै
इडंस्ट्री के लिए यह निर्णय इसलिए भी 
महत्वपूर्ण ह ै क्योंकि सरूत का टेक्सटाइल, 
डायमंड और मैन्युफक्चरिंग सके्टर बड़े 
पमैान े पर गसै आधारित ऊर्जा पर निर्भर 

करता ह।ै समय पर गसै कनके्शन मिलने 
स े उत्पादन में बाधा नहीं आएगी और नए 
निवशेकों को भी प्रोत्साहन मिलगेा।
कारीगरों और मजदूरों को ध्यान में रखते 
हएु भी एक अहम व्यवस्था लाग ूकी गई ह।ै 
जिला आपरू्ति अधिकारी न ेजानकारी दी कि 
HPCL, BPCL और IOCL के डीलरों के 
माध्यम से 3 किलो और 5 किलो के छोटे गसै 
सिलेंडरों की सप्लाई शुरू कर दी गई ह।ै यह 
सवुिधा विशषे रूप से उन कारीगरों के लिए 
ह,ै जो औद्योगिक इकाइयों में काम करते हैं 
और जिन्हें रोजमर्रा के जीवन के लिए छोटे 
सिलेंडरों की जरूरत होती ह।ै
नई व्यवस्था के तहत कारीगर अपन ेससं्थान 
के लेटरहेड पर आवदेन और आधार कार्ड 
की प्रति जमा करके आसानी स ेगसै सिलेंडर 
प्राप्त कर सकेंगे। यह कदम न केवल उनकी 
सवुिधा को बढ़ाएगा, बल्कि श्रमिकों के 
पलायन को रोकने में भी मददगार साबित 
होगा। अक्सर देखा गया ह ै कि मूलभतू 
सवुिधाओं की कमी के कारण मजदरू दसूरे 
शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं, जिससे 
उद्योगों को नुकसान होता ह।ै ऐसे में यह 
पहल श्रमिकों को स्थिर बनाए रखन ेमें अहम 

भमूिका निभा सकती ह।ै
बठैक में यह भी तय किया गया कि जिन 
औद्योगिक क्षेत्रों में अभी तक गसै पाइपलाइन 
नहीं पहुचंी ह,ै उनकी सचूी तयैार कर गुजरात 
गसै को भेजी जाएगी। द सदर्न गजुरात चैंबर 
ऑफ कॉमर्स एंड इडंस्ट्री इस प्रक्रिया में एक 
सेत ुकी भमूिका निभाएगा और उद्योगों तथा 
प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित करगेा।
चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निखिल मद्रासी 
न ेइस मौके पर कहा कि वर्तमान परिस्थितियों 
में उद्योग, प्रशासन और गसै कंपनियों के 
बीच बेहतर तालमले बेहद जरूरी है। उन्होंने 
आश्वासन दिया कि चैंबर हर स्तर पर उद्योगों 
की समस्याओं को उठाएगा और उनके 
समाधान के लिए सक्रिय भमूिका निभाएगा।
वहीं वाइस प्रेसिडेंट अशोक जीरावाला ने 
बताया कि सचिन, पलसाना, पांडेसरा, किम-
पिपोदरा, सायण और मांगरोल जैस े प्रमुख 
औद्योगिक क्षेत्रों में जल्द ही गसै पाइपलाइन 
बिछान ेका प्रस्ताव रखा गया ह।ै इन क्षेत्रों में 
हजारों इकाइयां सचंालित होती हैं, जिन्हें इस 
सवुिधा स ेसीधा लाभ मिलगेा।
इसके अलावा, उन क्षेत्रों की समस्या भी 
बठैक में उठाई गई जहां गसै पाइपलाइन तो 

बिछ चकुी ह,ै लेकिन मीटर 
की अनुपलब्धता के कारण 
सप्लाई शुरू नहीं हो पाई ह।ै 
इस पर गुजरात गैस प्रबधंन 
न ेसकारात्मक रुख अपनाते 
हएु आश्वासन दिया कि 
जल्द से जल्द मीटर लगाने 
की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, 
ताकि उद्योगों को बिना किसी 
दरेी के गैस आपूर्ति मिल 
सके।
इस महत्वपूर्ण बठैक में 
चैंबर के कई वरिष्ठ सदस्य 
और उद्योग जगत के प्रमखु 
लोग उपस्थित रह,े जिनमें 
तत्कालीन प्रेसिडेंट विजय 

मवेावाला, ऑनरेरी ट्रेज़रर सीए मितिश मोदी, 
परू्व प्रेसिडेंट आशीष गुजराती, मेंबर अतलु 
पटेल, सेक्रेटरी पॉलिक दसेाई और साउथ 
गजुरात टेक्सटाइल प्रोससेर्स एसोसिएशन के 
डायरके्टर विनोद अग्रवाल शामिल थे। इनके 
अलावा गुजरात गसै के वरिष्ठ अधिकारी और 
जिला आपरू्ति विभाग के प्रतिनिधि भी मौजदू 
रह।े
विशषेज्ञों का मानना है कि यह बठैक सरूत 
की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को नई दिशा दनेे 
वाली साबित हो सकती है। गैस कनके्शन 
की प्रक्रिया को तेज करना, कारीगरों के लिए 
सवुिधाए ं बढ़ाना और बनुियादी ढाचें को 
मजबतू करना—ये सभी कदम उत्पादन, 
रोजगार और निवशे को बढ़ावा देंगे।
कुल मिलाकर, सरूत में लिया गया यह 
फैसला उद्योगों के लिए राहत भरा और 
भविष्य की जरूरतों के अनरुूप है। इससे 
न केवल उत्पादन की गति बढ़ेगी, बल्कि 
शहर की औद्योगिक छवि और भी मजबतू 
होगी। आने वाले समय में इन फैसलों का 
प्रभाव सरूत की अर्थव्यवस्था और रोजगार के 
अवसरों पर साफ तौर पर दखेा जा सकेगा।

सूरत में ऊर्जा आपूर्ति को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम: रिव्यू मीटिंग में 
PNG कनेक्शन पर ₹500 की छूट और 7 दिन में कनेक्शन देने का फैसला

लोकतंत्र की सूची से गायब नाम: संविधान 
के शिल्पकार नंदलाल बोस के परिवार को 

झटका, बुजुर्ग दंपत्ति का फूटा आक्रोश

सूरत की इंडस्ट्री को मिली नई ऊर्जा: अब 7 दिनों में 
इंडस्ट्रियल गैस कनेक्शन, कारीगरों के लिए आसान 

सिलेंडर व्यवस्था से उत्पादन को मिलेगी रफ्तार

सूरत से देश भर में सुलह सेवा: इस संगठन ने व्यापारियों के 
विवादों का समाधान किया और उन्हें न्याय एवं राहत प्रदान की

सूरत नगर निगम चुनाव 2026: दावेदारों की भीड़ में छंटनी का बड़ा फैसला 
भाजपा ने 2078 में से 360 नाम किए शॉर्टलिस्ट, अब अंतिम मुहर का इंतजार


